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प्रस्तावना
ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका इसके बढ़त ेआर्थिक कद और 
एशियाई भू-राजनीति में प्रदर्शित सक्रियता के कारण लगातार बढ़ 
रही है। ग्लोबल साउथ सहयोग के अग्रणी और चैंपियन के रूप 
में यह सदै्धांतिक रुख के साथ मजबूती से खड़ा है जो गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन, 1990 के नवउदारवाद और 2009 के भू-राजनीति के 
बाद से गरिमा, संप्रभुता और मूल्य-आधारित साझदेारी को बहुत 
महत्व देता है। इसके अलावा, भारत के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय 
एमओयू (समझौता ज्ञापन) और विज्ञप्तियो ने हमेशा परियोजनाओं, 

वित्तपोषण और सहयोग में विकास-उन्मुख विकास पटैर्न की आवश्यकता को रेखांकित 
किया है। महत्वपूर्ण रूप से, भारत सरकार अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नीति-विकासकर्ता 
की भूमिका निभाने के लिए सिविल सोसाइटी का स्वागत करती रही है, जिसने विभिन्न 
विकास सहयोग प ल्ेटफार्मों और मंचों के निर्माण में मदद की है। इसने अधिक खुलेपन और 
पारदर्शिता एवं  साझदेारी की इच्छा के साथ नीति परिवर्तन के संकेत दिए है। अभी भी कुछ 
अंतर है जिन्हें आसानी से दरू किया जा सकता है यदि सिविल सोसाइटी संगठनों को सहयोग 
पटैर्न में सुधार के लिए नीतिगत इनपुट और सुझाव प्रदान करने के लिए एक निश्चित 
स्थान दिया जाता है। भारत का विकास सहयोग तीन चरणों- एलओसी, सहायता अनुदान 
और आईटीईसी पर बना है। हालांकि कई परियोजनाएं द्विपक्षीय एमओयू (समझौता ज्ञापन) 
है। इसके वाणिज्य, सुरक्षा और कूटनीतिक उद्देश्यों के रूप में कई बड़ी संरचना परियोजनाएं 
विकसित की जा रही है। ये परियोजनाएं बड़े पमैाने पर विकसित की जा रही है जो पर्यावरण, 
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को आगे ले जाने के लिए सुनिश्चित करेंगे, जहां वे आधारित 
है। दनुिया भर में साक्ष्य उपलब्ध है जो यह प्रमाणित करत ेहै कि बड़े पमैाने पर संरचनाएं 
किसी क्षेत्र की भूमि, पानी, हवा की हानि से सीधा सम्बंधित है। इस नोट द्वारा, सिविल 
सोसाइटी संगठनों के रूप में, हम चाहत े है कि हमारी सरकार ऐसे संरचना निर्माण करे, 
जो पर्यावरण के अनुकूल, परिस्थिति अनुसार संवेदनशील और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। 
विचार यह है कि हमारे सिस्टम के भीतर ऐसी विधियों और प्रक्रियाओं को निर्मित करना 
जिससे परियोजनाओं की सकारात्मकता लोगों और ग्रह को अधिकतम सहायता प्रदान करे। 
हम अपनी सरकार को विभिन्न विकास सहयोग में भागीदार बनने का सुझाव दे रहे है 
जो प्रभावी रूप से सामाजिक परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। यह न केवल संरचना निर्माण 
की गुणवत्ता में सहायता करेगा बल्कि हमारे विकास सहयोग उद्देश्यों को विकसित करने 
और परिपक्व करने में सहायता करेगा। महत्वपूर्ण रूप से, वे विकास सहयोग जो भारत के 
सिद्धांतों का एक मानक स्थापित करेंगे और अन्य देशों के लिए अनुकरणीय होंगे। इसलिए, 
यह अध्ययन सरकार को एक रचनात्मक सुझाव प्रदान करने के लिए तयैार किया गया है, 
न कि एक महत्वपर्ण विश ल्ेषण के लिए। इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, मैं अर्जुन फिलिप्स, 
प्रोग्राम मनेैजर और एचबीएस को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हंू। हम 
आशा करत ेहै कि इस रिपोर्ट द्वारा सरकार को सक्रिय रूप से सुझाव मिलेंगे और विभिन्न 
विकास पहलुओं पर काम कर रहे स्थापित सिविल सोसाइटी प ल्ेटफार्मों में उनकी बातचीत के 
माध्यम से भारत की विकास सहयोग परियोजनाओं का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेंगे।

धन्यवाद,

हर्ष जेटली
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ग्लोबल साउथ 
में भारत की संरचना 
परियोजनाएं
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

अध्ययन का उद्देश्य 
इस अध्ययन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ देशों में लाइन ऑफ क्रे डिट (एलओसी), ग्रांट-इन-
एड्स और द्विपक्षीय एमओयू के तहत भारत सरकार की विभिन्न संरचना परियोजनाओं के 
सहयोग का सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण करना है। इस रिपोर्ट में कुल 5 केस स्टडी (अध्ययन 
रिपोर्ट) का प्रयोग किया गया है।

संरचना को परिभाषित करना 
इस शोध का मुख्य उद्देश्य संरचना की जांच करना है जिसमें चुनौतियों का दस्तावेजीकरण 
किया जाएगा, उपाय प्रस्तावित किये जायेंगे और निष्कर्ष निकाल जायेंगे । ऊपर उल्लिखित 
संरचना में सामाजिक जीवन स्थितियों को सक्षम बनाए रखने, और आसपास के वातावरण 
को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए आवश्यक भौतिक सार्वजनिक उद्देश्य शामिल है । यह 
अध्ययन मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर  परियोजना चक्र की जांच और समीक्षा करेगा जिसमें सड़कें , 
राजमार्ग, बांध और इन देशों में भारत द्वारा विकसित हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जल 
आपूर् ति, ऊर्जा आपूर्ति तंत्र, सौर संयंत्र, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ शामिल है।

शोध का उद्देश्य 
लगभग सभी संरचना निर्माण के परिणामस्वरूप जनसंख्या विस्थापन, भौगोलिक परिवर्तन, 
स्थानीय आजीविका प्रभावित हुई है और जलवायु की स्थिति बदल गई है। सिविल सोसाइटी 
संगठनों और पर्यावरणविदों द्वारा नकारात्मक परिवर्तन के लिए चिंता बढ़ती जा रही है 
जो कि मूल नीति कार्यों के माध्यम से अप्रभावी उपायों और सुरक्षा उपायों के कारण 
विशषे भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ठ संरचना विकास से जुड़ े है। कई संरचना परियोजनाएं, 
परियोजनाओं के मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन और ईआईए प्रक्रियाओं के लिए प्रोटोकॉल 
स्थापित करत ेसमय उनका सख्ती से पालन करने में विफल रहती है। दसूरा, सिविल 
सोसाइटी संगठनों द्वारा परियोजना के विकास चरण में शिकायतों और चिंताओ ंको निर्विष्ट 
करने में प्रभाव मूल्यांकन और सहयोग की अनुपस्थिति तथा परियोजना के दौरान और 
उनके पूर्ण होने पर सिविल सोसाइटी की सहभागिता यह बताती है कि संरचना विकास के 
प्राथमिक उद्देश्य, यानि विस्तृत आर्थिक लाभ, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा और 
बिजली जसैी सेवाओ ंतक पहंुच का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। यह सुनिश्चित 
करने के लिए कि भारत के संरचना विकास सहयोग के उद्देश्य व्यर्थ और अपूर्ण न रहें, 
जिसके परिणामस्वरूप कल्याण से अधिक नुकसान होता है, यह अनुसंधान चुनौतियों को 
मजबूत करने का प्रयास करता है और सामाजिक-विकास मूल्यांकन करता है जो निर्धारित 
परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रदान करता है। अनुसंधान के महत्व को बढ़ाने के लिए, पहले 
से स्थापित विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन पर भी ध्यान कें द्रित किया जाएगा। वे 
परियोजनाएं जो निर्माणाधीन चरण में है और जिनके एमओयू द्विपक्षीय रूप से लागू किये 
जा चुके है लेकिन वे अभी तक शुरू नहीं हुई है।

कार्यविधि
यह शोध परियोजना देशों के सहायक साहित्य समीक्षा का अनुसरण करता है जैसे मीडिया 
रिपोर्ट, शोध पत्र इत्यादि। यह शोध साहित्य अन्वेषण के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र, ओईसीडी, 
क्यूआईआई परैामीटर, साउथ-साउथ सहयोग सिद्धांतों और अन्य एजेंसियों के मौजूदा संकेतकों 
का उपयोग करता है। यह एक संक्षिप्त सूक्ष्म संचालन करना चाहता है। यह परियोजनाओं 
का मध्यम और विस्तृत विश ल्ेषण करता है जो परियोजनाओं के प्रत्यक्ष प्रभावों को समझने 
में सहायक होगा।
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विकास सहयोग में भारत की संरचना परियोजनाओं का अवलोकन
भारत का विकास सहयोग
भारत का विकास सहयोग इसके मानव-कें द्रित दृष्टिकोण के रूप में 
देखा जा सकता है जो सम्मान, विविधता, भविष्य की चिंताओ ंऔर 
दीर्घकालीन  विकास पर आधारित है। भारत के लिए सहयोग का 
प्रमुख सिद्धांत विकास का सम्मान करना, उनकी विकास प्राथमिकताओं 
को पूरा करना और आपूर्ति अंतर को ख़त्म करना है।1 भारतीय 
विकासात्मक सहयोग का मॉडल व्यापक है और इसमें सहायता 
अनुदान,  लाइन ऑफ़ क्रे डिट और क्षमता निर्माण तथा तकनीकी 
सहायता सहित कई उपकरण शामिल है। भागीदार देशों की प्राथमिकताओं के आधार पर, भारत के विकास सहयोग 
में वाणिज्य से लेकर संस्कृ ति तक, ऊर्जा से लेकर इंजीनियरिंग तक, स्वास्थ्य से लेकर आवास तक, आईटी से 
लेकर संरचना तक, खेल से लेकर विज्ञान तक, आपदा राहत और सांस्कृ तिक और विरासत संपत्तियों की पुनः 
स्थापना और संरक्षण के लिए मानवीय सहायता शामिल है।2 भारत का विविधीकरण इसके विकास सहयोग को 
निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया है:
भारत का कुल रियायती विकास वित्त 2015 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहंुच गया, जबकि 2014 में 
यह 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (भारत सरकार, 2015A, 2015B पर आधारित ओईसीडी द्वारा अनुमानित)। 
भारत ने 2014 में 141 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2015 में बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से 106 
मिलियन अमरीकी डालर (इसके रियायती विकास वित्त का 6%) का प्रवाह किया। विदेश मंत्रालय के भीतर डीपीए 
भारत के द्विपक्षीय विकास सहयोग का समन्वय करता है। यह अनुदान और भारतीय तकनीकी और आर्थिक 
सहयोग कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। वित्त मंत्रालय बहुपक्षीय सहायता का प्रबंधन करता है और एक्ज़िम बैंक 
द्वारा प्रदान किए गए रियायती ऋणों और लाइन ऑफ़ क्रे डिट का प्रशासनिक निरीक्षण करता है।
भारत के प्राथमिक भागीदार देश दक्षिण एशिया में उसके पड़ोसी देश है। 2009 और 2015 के बीच, भूटान को 
भारत के द्विपक्षीय विकास सहयोग का 61% प्राप्त हुआ, इसके बाद अफगानिस्तान (9%), श्रीलंका (7%), नेपाल 
(5%), बांग्लादेश (3%), म्यांमार (2%) और मालदीव (2%) को प्राप्त हुआ । हाल ही में, अफ्रीका के साथ सहयोग 
बढ़ा है। भारत के विकास सहयोग के मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा (हाइड्रो पावर) और सूचना प्रौद्योगिकी है।3 
1990 के दशक में देश की विदेशी विकास सहायता में काफी वृद्धि हुई और 2004 में महत्वपूर्ण बदलाव आए जब 
भारत ने लाइन ऑफ क्रे डिट (एलओसी) के दसूरे चरण के अंतर्गत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्सिम) के 
माध्यम से एशिया और अफ्रीका में भागीदार देशों को रियायती ऋण देने का कार्यक्रम शुरू किया। विदेश मंत्रालय 
(एमईए) के सुझाव पर विकासशील देशों को एलओसी प्रदान किए जात ेहै, 2020 तक 64 देशों को 30.66 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर मूल्य के 300 से अधिक एलओसी दिए गए। इस राशि का लगभग आधा, 15.90 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर एशियाई देशो को दिया गया है। जिसका सबसे बड़ा मूल्य भारत के पड़ोसियों - बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, 
मॉरीशस, मालदीव, म्यांमार और सेशले्स को जाता है। यह फंड महत्वपूर्ण संरचना क्षेत्रों को कवर करता है - जसेै 
रेलवे, सड़के और बंदरगाहो के माध्यम से परिवहन कनेक्टिविटी; बिजली उत्पादन और वितरण; कृषि  और सिंचाई; 
विनिर्माण उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और क्षमता निर्माण आदि।4

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग 
1964 में उद्घाटित, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, विशषे राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम 
और कोलंबो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना के साथ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और 
ओशिनिया के 161 देशों को कवर करता है। तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को दिए गए 
ऋण और अग्रिम मुख्य रूप से एशिया को दिए गए। चुने गए सभी आठ प्राप्तकर्ता देश एशिया में है; जिन्हे 2011 
में 529 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इनमें से, भूटान अब तक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, जिसे 
2011 में 387 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए, जो भारत के कुल तकनीकी और आर्थिक सहयोग का 59% 
है । उसके बाद अफगानिस्तान (59 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और मालदीव (40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का 
स्थान है। अफ्रीकी देशों (जिनका केवल क्षेत्रीय डटेा उपलब्ध है) को 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिल और अन्य 
क्षेत्रों के देशों को 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिल। सबसे बड़े प्राप्तकर्ता वे देश है जहां प्रतिदिन 1.25 डॉलर से 
कम पर रहने वाल लोगों की संख्या और दर कम है, हालांकि नेपाल (7.4 मिलियन और 25%) और बांग्लादेश 
(64.3 मिलियन और 43%) एक अपवाद है। अफगानिस्तान, मंगोलिया और म्यांमार के गरीबी के आकंड़े (पावर्टी 
डाटा) उपलब्ध नहीं है।5
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INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

overview of India’s infrastructure projects in 
its development cooperation
India’s Development Cooperation
India’s development cooperation can be characterized by its 
human-centric approach which is based on Respect, Diversity, 
Care for the future, and Sustainable development� For India, its 
foremost principle in cooperation is respecting development, 
fulfilling their development priorities and plug supply gaps1�
Indian model of developmental cooperation is comprehensive 
and involves multiple instruments including grant-in-aid, line 
of credit and capacity building and technical assistance� Depending on the priorities of partner countries, India’s 
development cooperation ranges from commerce to culture, energy to engineering, health to housing, IT to 
infrastructure, sports to science, disaster relief and humanitarian assistance to restoration and preservation of 
cultural and heritage assets2�India’s diversification of its development cooperation is provided as the following

India’s total concessional development finance reached USD 1�8 billion in 2015, compared to ,USD 1�4 billion 
in 2014 (OECD estimates based on Government of India, 2015a, 2015b)� India channelled USD 106 million 
(6% of its concessional development finance) through multilateral organisations in 2015, compared to USD 
141 million in 2014�The DPA within the Ministry of External Affairs co-ordinates India’s bilateral development 
co-operation� It manages grants and the Indian Technical & Economic Cooperation Programme� The Ministry 
of Finance manages multilateral assistance and exercises administrative oversight over the concessional loans and 
lines of credit provided by the Exim Bank�

India’s priority partner countries are its neighbours in South Asia� Between 2009 and 2015, Bhutan received 
61% of India’s bilateral development co-operation, followed by Afghanistan (9%), Sri Lanka (7%), Nepal (5%), 
Bangladesh (3%), Myanmar (2%) and the Maldives (2%)� Recently, co-operation with Africa has increased� The 
main sectors of India’s development co-operation are health, education, energy (hydropower) and information 
technology3�The country’s overseas development assistance increased substantially in the 1990s and significant 
changes came in 2004 when India launched the second phase of line of credit (LOC) programme to extend 
concessional loans to partner countries in Asia and Africa through the Export Import Bank of India (EXIM)� 
The LOCs are provided to developing countries on the recommendations of the Ministry of External Affairs 
(MEA), with over 300 LOCs worth US$ 30�66 billion extended to 64 countries until 2020� About half this 
amount, US$ 15�90 billion, has been extended to Asian countries, with the largest value going to India’s 
neighbours — Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Mauritius, Maldives, Myanmar and Seychelles� The funds cover 
critical infrastructure sectors — transport connectivity through railways, roads and ports; power generation and 
distribution; agriculture and irrigation; manufacturing industries, healthcare, education and capacity building4�

Indian Technical and economic Cooperation 
Inaugurated in 1964, the Indian Technical and Economic Cooperation Programme, together with the 
Special Commonwealth African Assistance Programme and the Technical Cooperation Scheme under the 
Colombo Plan, covers 161 countries across Asia, Africa, Latin America, Europe and Oceania� Technical 
and economic cooperation and loans and advances to foreign governments are directed largely to Asia� All 
eight country recipients identified are in Asia; they received US$529 million in 2011� Of these, Bhutan is 
by far the largest, receiving US$387 million in 2011, 59% of total technical and economic cooperation 
from India, followed by Afghanistan (US$59 million) and the Maldives (US$40 million)� African countries 
(for which only regional data is available) received US$26 million, and countries in other regions received 
US$59 million� The largest recipients are countries where the number and rates of people living on less 
than $1�25 a day are low, though Nepal (7�4 million and 25%) and Bangladesh (64�3 million and 43%) are 
exceptions� Poverty data is not available for Afghanistan, Mongolia and Myanmar5�
1 FIDC Policy Brief Indian Development Cooperation: A Theoretical and Institutional Frameowkr.pdf (ris.org.in)
2 Overview of India’s Development Partnership (mea.gov.in)
3 India’s Development Co-operation - OECD
4 Institutional architecture for India’s development cooperation: A 2030 vision | ORF (orfonline.org)
5   Investments-to-End-Poverty-Chapter-9-India.pdf (devinit.org)
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

भारत की अनुदान-सहायता 
भारत को पारंपरिक रूप से घरेलू और विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में माना जाता 
रहा है। लेकिन इसका अपना एक विदेशी सहायता कार्यक्रम भी है जो 1950 और 1960 के दशक में पाया गया। 
भारत का सहायता कार्यक्रम छोटा था, स्थानीय क्षमताओं के निर्माण पर कें द्रित था और इसे दयाशील के रूप में 
देखा जाता था। पिछल कुछ वर्षों में, भारत के विदेशी सहायता कार्यक्रम में आकार, कें द्र और रणनीतिक सोच में 
उल ल्ेखनीय बदलाव हुए है।6 2021-22 में भारत के बजट अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी सहायता `18,154 करोड़ (2.5 
बिलियन अमेरिकी डॉलर) थी।7 भारत ने 2012-13 में विदेशी सहायता पर 1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए । 
2009 के बाद से, विदेशी सहायता सालाना लगभग 3.2 गुना बढ़ गई थी।8 भारत मानवीय प्रयासों और आपदा 
राहत में भी काफी सक्रिय है, अक्सर ऋण, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य प्रकार की सहायता देता है। ब्रुकिं ग्स 
इंस्टीट्यूट ने श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार में आपदा राहत में मदद करने वाल राष्ट्र को “द नेबरहुड फर्स्ट 
रिस्पॉन्डर” भी कहा है। 2016 में विं स्टन चक्रवात के बाद फिजी जसेै देशों को मानवीय सहायता दी गई। हाल ही 
में, भारत ने मौद्रिक सहायता, भोजन दान और टीकों के वितरण के माध्यम से कोविड-19 महामारी से निपटने 
में मदद की है। वकै्सीन की कमी से जूंझ रहे ब्राजील को भारत सरकार से 20 लाख खुराक मिलीं।9

2021-22 में भारत के बजट अनुसार
प्रत्यक्ष विदेशी सहायता `18,154 करोड़ 
(2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) थी।

भारत ने 2012-13 में विदेशी सहायता पर 
1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए ।

लाइन ऑफ क्रे डिट10 
भारत सरकार की इंडियन डवेलपमेंट एंड इकनोमिक असिस्टेंस स्कीम (आईडीईएएस) के तहत एक्ज़िम बैंक ऑफ़ 
इंडिया के माध्यम से रियायती लाइन ऑफ़ क्रे डिट (एलओसी) के रूप में विकास सहायता प्रदान की जाती है। 
30.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 300 से अधिक एलओसी 64 देशों को दिए गए है। एलओसी के तहत 
परियोजनाओं में रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों के माध्यम से परिवहन कनेक्टिविटी जसेै महत्वपूर्ण संरचना क्षेत्र 
जसेै बिजली उत्पादन और वितरण; कृषि  और सिंचाई; विनिर्माण (मनै्युफैक्चरिंग) उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा 
और क्षमता निर्माण शामिल है । अब तक लगभग 300 एलओसी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है जबकि 260 
से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित है। 

30.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल एलओसी में से 15.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशियाई देशों को दिए 
गए है, जिसमें भारत के निकटतम पड़ोसी देशो को सबसे अधिक मूल्य दिया गया। बांग्लादेश को 7.862 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर, श्रीलंका को 2.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर, नेपाल को 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मॉरीशस 
को 964.80 अमेरिकी डॉलर, मालदीव को 840 मिलियन अमेरिकी डॉलर, म्यांमार को 538.90 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर और सेशले्स को 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की गई है।

भारत सरकार के एलओसी के तहत पड़ोस से क्षेत्रीय संपर्क  पहल पर विशषे ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये क्षेत्रीय 
विकास और विकास में तजेी लाने, लोगों से लोगों के संपर्क  को बढ़ावा देने और व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित 
करने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करत ेहै।

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

India’s Grant- In aid
India has traditionally been perceived, both domestically and globally, as an important aid receiver� But it has also 
had a foreign aid programme of its own which can be traced to the 1950s and 1960s� India’s aid programme was 
small, focused on building local capacities and viewed as benign� In the past few years, there have been marked 
shifts in the size, focus and strategic thinking behind India’s foreign aid programme6� According to India’s budget 
in 2021-22, it’s direct overseas aid stood at `18,154 crore (US$2�5 billion)7�  India has spent USD 1 billion on 
foreign aid in 2012-13� Since 2009, the foreign aid had increased around 3�2 times annually8�India is also heavily 
active in humanitarian efforts and disaster relief, frequently giving out loans, medical supplies and other types 
of assistance� The Brookings Institute has even called the nation “The Neighborhood First Responder,” helping 
with disaster relief in Sri Lanka, Afghanistan and Myanmar� Humanitarian aid has gone to nations like Fiji after 
Cyclone Winston hit the nation in 2016� Recently, India has helped combat the COVID-19 pandemic through 
monetary aid, donating food and distributing vaccines� Brazil, which faces a vaccine shortage, received 2 million 
doses from the Indian government9�

lines of Credit10

Development assistance in the form of concessional Lines of Credit (LOCs) is extended by the Government of 
India under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) through the Exim Bank of 
India� More than 300 LOCs worth US$ 30�66 billion have been extended to 64 countries� The projects under 
the LOCs cover critical infrastructure sectors such as transport connectivity through railways, roads and ports; 
power generation and distribution; agriculture and irrigation; manufacturing industries, healthcare, education 
and capacity building� So far about 300 LoC projects have been completed while more than 260 projects are 
under implementation�

Out of the total LOCs of US$ 30�66 billion, US$ 15�90 billion have been extended to Asian countries, with 
the largest value of commitments having been made in India’s immediate neighbourhood� LOCs worth US$ 
7�862 billion have been extended to Bangladesh, US$ 2�02 billion to Sri Lanka, US$ 1�65 billion to Nepal, US$ 
964�80 to Mauritius, US$ 840 million to Maldives, US$ 538�90 million to Myanmar and US$ 128 million to 
Seychelles�

There is a special focus on regional connectivity initiatives in the neighbourhood under GoI LOCs as these can 
act as force multipliers to accelerate regional growth & development, promote people-to-people contact and 
encourage trade and commerce�

6   Chanana, Dweep. “India as an Emerging Donor.” Economic and Political Weekly, vol. 44, no. 12, 2009, pp. 11–14. 
7   Budget 2021: Over Rs 18,000 Crore Allocated For External Affairs Ministry, Rs 7,149 Crore For Foreign Aid (ndtv.com)
8   Despite tempered outlook, BRIC countries stay the course on foreign aid | Devex
9   India’s Development Partnership | The Borgen Project
10 Lines of Credit for Development Projects (mea.gov.in)

India’s budget in 2021-22
DIRECT OVERSEAS AID
`18,154 crore (US$2�5 billion)

India spent in 2012-13
ON FOREIGN AID
USD 1 billion
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

एलओसी का वर्गीकरण11 
भारत सरकार इंडियन डवेलपमेंट एंड इकनोमिक असिस्टेंस स्कीम (आईडीईएएस) के तहत एलओसी के प्रसंस्करण 
के लिए एक वर्गीकरण मानदंड लेकर आई है - निम्न और निम्न मध्य आय (एल एंड एलएमआई) देशों में 
न्यूनतम बाध्यकारी रियायती आवश्यकताएं, निम्न और निम्न मध्यम आय (एल एंड एलएमआई) देशों में न्यूनतम 
बाध्यकारी रियायती आवश्यकताएं लागू न होना और अन्य विकासशील देशो में भी।

एलओसी के लाभ 
एलओसी प्राप्तकर्ता देशों को विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को स्थापित करने में सक्षम बनाता है जसेै 
कृषि  मशीनीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, चीनी, सीमेंट, मिनी हाइड्रो-प्लांट, 
परिवहन-रेल और सड़क संरचना आदि । प्राप्तकर्ता देश भारतीय उपकरण और प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकत ेहै, जो 
विकासशील देशों में उपयुक्त, अनुकूल और किफायती होत ेहै। एलओसी उन देशों की क्षमता निर्माण में योगदान 
देता है जहां परियोजनाओं को लागू किया जाता है, भारतीय कंपनि यों के लिए नए बाजार के अवसर खुलत ेहै और 
भारत की साख भी बढ़ती है।12 विशषे रूप से अफ्रीकी देशों के लिए एलओसी मांग से प्रेरित है और कई अफ्रीकी 
देशों को उनकी जरूरतों के अनुकूल एक विशषे परियोजना का चयन करने का विकल्प दिया जाता है।13 

भारतीय विकास सहयोग का प्रक्षेप-पथ 
भारत की विकास सहायता योजना के रूप में परिनियोजित किए जा रहे सभी उपकरणों में, एलओसी अन्य देशों 
को भारत की कुल सहायता का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है।14 इसने अपनी विशषेताओ ंको मुख्य रूप से 
विकसित किया है और यह अलग-अलग पांच स्तरों पर काम करता है, यानि व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, 
कौशल विकास, लाइन ऑफ़ क्रे डिट (एलओसी) और अनुदान द्वारा विकास सहायता प्रदान करता है । अन्य दक्षिणी 
देशों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के जुड़ाव ने इन पांच तत्वों में व्यापक सहयोग के लिए एक प्रमुख प्रभाव कारक 
प्रदान किया है, जो आर्थिक विकास के लिए व्यापक सहयोग पर जोर देता है।15 इसके अलावा, भारतीय विकास 
सहयोग प्राप्तकर्ता देशों पर कोई शर्त लागू नहीं करता है।16 हालांकि, इस क्षेत्र में रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने 
में भारतीय विकास सहयोग राजनीतिक उपकरण बन गया है।17 

भारत के विकास सहयोग में संरचना का विकास 
संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अपनी स्थापना के बाद से विकास की बहस का कें द्र रहा है। विदेशी सहायता के शुरुआती 
दिनों में, दाताओ ंका ध्यान संरचना पर बहुत अधिक था क्योंकि संरचना के लिए अधिकांश वित्त केवल विदेशी 
अनुदान से ही आ सकता था। जबकि बड़े विकासशील देशों के पास अधिक घरेलू राजस्व था जिसके साथ स्वतंत्रता 
के बाद के संरचना निवेश को वित्तपोषित किया गया था।18 इस तरह की आधुनिक विकास सहायता मार्शल योजना 
के साथ शुरू हुई, जिसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन यूरोपीय देशों को आर्थिक और तकनीकी 
सहायता प्रदान की, जिनकी अर्थव्यवस्थाओं को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था।

आज, विकास सहायता कई रूप ले रही है। एक देश दसूरे को प्रत्यक्ष मौद्रिक योगदान के रूप में विकास सहायता 
की आपूर् ति कर सकता है, अथवा यह अधिक नागरिकों को पानी की आपूर् ति के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण 
में मदद करने के लिए तकनीकी विशषेज्ञता प्रदान कर सकता है। यह संरचना निर्माण के लिए आवश्यक कौशल 
सिखाने में भी मदद कर सकता है।19

ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं 
भारत नेपाल में पारदी, त्रिशूली और देवीघाट जसेै कई हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विकसित करने के लिए आगे 
आया है।20 2014 तक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत, भारत ने दो जल विद्युत परियोजनाओं को फंड देने की 
योजना बनाई है।21 अफगानिस्तान में, सलमा बांध (जिसे अब अफगान-भारत मतै्री बांध कहा जाता है) का उद्घाटन 

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

Classification of loCss11

The Indian government has come out with a classification criteria for processing LOCs under the Indian 
Development Economic Assistance Scheme (IDEAS)-Low and Lower Middle Income (L& LMI) countries with 
a minimum binding concessional requirement, Low and Lower Middle Income (L& LMI) with no minimum 
binding concessional requirement, and other developing countries� 

benefits of loCs 
The LOCs enable the recipient countries to set up developmental projects in a variety of sectors e�g� agricultural 
mechanization, rural electrification, power generation, power distribution, sugar, cement, mini hydro-plants, 
transportation-rail and road, infrastructure� The recipient countries can acquire Indian equipment and 
technology, which are found to be appropriate, adaptive and affordable in developing countries� LOC contributes 
to capacitybuilding in countries where the projects are carried out, opens new market opportunities for Indian 
companies and generates goodwill for India12� Especially LOCs to the African countries are demand driven and 
many African countries are given a choice option to select a particular projects suited for their needs13�

Trajectory of Indian Development Cooperation 
Among all the instruments being deployed as part of India’s development assistance scheme, LoC occupy 
a huge share of India’s total assistance to other countries14� It has majorly evolved its features and provides 
for development assistance thatworks at five different levels, namely trade and investment, technology, skills 
upgrade, lines of credit (LOC) and, finally, grants� The engagement of emerging economies with other Southern 
countries has provided a major pull factor for a wider engagement across these five elements, which emphasizes 
the comprehensive support for economic development15� Moreover, Indian development cooperationshuns any 
conditions on recipient countries16� However, Indian development cooperation has turned out to be political tool 
in furthering strategic objectives in the region17� However, 

Infrastructure development in India’s development cooperation
Infrastructure has been central to the development debate since its inception� In the very early days of foreign 
aid, donors were heavily focused on infrastructure as most of the finance for infrastructure could only come from 
foreign aid� While large developing countries had more domestic revenue with which to finance post-independence 
infrastructure investment18� As such modern development aid began with the Marshall Plan, through which the 
United States provided economic and technical assistance to European countries whose economies had suffered 
during World War II�

Today, development aid takes many forms� One country might supply development aid to another in the form of 
a direct monetary contribution, or it might provide technical expertise to help build the infrastructure to supply 
water to more citizens� It might also help teach the skills necessary to maintain and construct infrastructure19�

India’s Infrastructure projects in Global south
India has come forward to develop many hydro-electric power plants in Nepal like Pardi, Trishuli and Devighat20� 
As of 2014, under foreign direct investment, India plans to fund two hydel projects21� In Afghanistan, the Salma 

11 Exim_LoC.pdf (dea.gov.in)
12 Exim Bank Lines of Credit Guidelines (eximbankindia.in)
13 The changing nature of India’s Lines Of Credit to Africa | ORF (orfonline.org)
14 India’s development partnership: key policy shifts and institutional evolution (ris.org.in)
15  Chaturvedi S. The Development Compact: A Theoretical Construct for South–South Cooperation*. International Studies. 

2016;53(1):15-43. doi:10.1177/0020881717705927
16  India’s development cooperation does not come with any conditions: PM Modi | India News - Times of India (indiatimes.com)
17 India’s development cooperation – are we getting it right? | ORF (orfonline.org)
18  Addison, T. & Anand, P.Bhayankara (2012) Aid and Infrastructure Financing: Emerging Challenges with a Focus on 

Africa. WIDER Working Paper 2012/056. Helsinki: UNU-WIDER.
19  What is Development Aid - Foreign Aid & Development | Anera
20 Agreement regarding Hydro-electric Power Project (mea.gov.in)
21  Gangol, Pradeep (January 2014). “Foreign Direct Investment in Nepal’s Hydropower Development”. Hydro Nepal. 20 

May 2019.
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2016 में 290-300 मिलियन अमरीकी डालर की राशि से किया गया था। संरचना विकास के लिए 2008 में 5.4 
बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के बाद, 2011 में, अफ्रीकी देशों को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया 
। संरचना परियोजनाओ ंमें श्रीलंका को रेलवे परियोजना के लिए 492 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिल, बेलारूस को 
बिजली संयंत्र के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिल, जबकि मंगोलिया को आईटी प्रशिक्षण कें द्रों और पशुधन 
टीकाकरण कार्यक्रमों की स्थापना के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिल। अफ्रीकी संरचना परियोजनाओं के 
लिए भारत की प्रतिबद्धता इससे कहीं अधिक है।22 2015 में 524 मिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना बढ़कर 1.2 
बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारतीय प्रतिबद्धताओं का सबसे बड़ा हिस्सा परिवहन (513 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर), इसके बाद ऊर्जा (422 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और पानी (262 मिलियन अमेरिकी डॉलर) परियोजनाओं 
के लिए चला गया।23 

संरचना परियोजनाओं के आकलन के लिए संकेतक
चूंकि संरचना के लिए ग्लोबल साउथ देशों के साथ भारत की विकास साझदेारी में आमतौर पर मूल्यांकन उद्देश्यों 
के लिए मेगा और बड़ी संरचनाएं24 शामिल होती है, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतकों का 
उपयोग कर रहे है जो इन परियोजनाओं की उपयोगिता निर्धारित करने में मदद करेंगे। विशाल संरचना परियोजनाएं 
(मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर) निर्माण का लोगों के मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।25

विशाल संरचना परियोजनाओं के कारण होने वाल प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित है: 
1.	 भूमि अधिग्रहण
विशाल परियोजना संचालन के प्रमुख परिणामों में से एक लोगों का उनकी भूमि से विस्थापन है। उद्योगों, ऊर्जा 
संयंत्रों और सड़कों की स्थापना के लिए स्थानीय समुदायों से भूमि का अधिग्रहण अकेले ही घरों और लोगों की 
आजीविका के नुकसान के लिए जिम्मेदार रहा है।26 
2.	 आजीविका और जीने के तरीके का नुकसान 
विशाल संरचना के विकास में केवल भूमि के एक टुकड़े का नुकसान नहीं होता है बल्कि सामुदायिक संबंधों, 
सामान्य सांस्कृ तिक जड़ों का भी नुकसान होता है। कई विशाल संरचना परियोजनाएं ग्लोबल साउथ के उन क्षेत्रों 
में विकसित की जाती है जहां स्थानीय आबादी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संघर्ष कर रही होती है।27

3.	व नस्पति, जीव और जलीय जीवन का पतन  
विशाल संरचना निर्माण के परिणामस्वरुप वनस्पतियों और जीवों का बड़े पमैाने पर पतन होता है और परियोजना 
स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में फैल जाता है। औद्योगिक बहिःस्रावों से बहने वाला जल आपूर्ति से जुड़े जल 
निकायों को दषूित कर देता है।
4.	 पुनः स्थापना और पुनर्वास 
विशाल संरचना परियोजनाओं को सरकारी अनुमोदन के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के नुकसान के लिए जाना 
जाता है लेकिन लोगों को प्रभावी ढंग से पुनः स्थापित और पुनर्वास करने में विफल रहता है।28 जीवन के तरीके का 
नुकसान अन्य क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को अत्यधिक प्रभावित करता है और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारों 
की संख्या बढ़ रही है।29

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

Dam (now called Afghan-India Friendship Dam) was inaugurated in 2016 amounting to USD 290-300 million� 
In 2011, $5bn was promised to African countries, following an injection of $5�4bn in 2008 for infrastructure 
development� Among the infrastructure projects, Sri Lanka received US$492 million for a railway project, Belarus 
received US$60 million for a power plant while Mongolia received US$20 million for establishment of IT training 
centres and livestock vaccination programmes22�India’s commitment to African infrastructure projects more 
than doubled to US$ 1�2 billion in 2016 from US$ 524 million in 2015� The largest portion of Indian 
commitments went to transport (US$ 513 million), followed by energy (US$ 422 million) and water (US$ 262 
million) projects23�

Indicators for assessing Infrastructure projects
As India’s development partnership with global south countries for infrastructure usually contains mega and large 
infrastructure24 for the purposes of assessment we are making use of internationally set indicators which will help 
determine the productivity of these projects� Mega-infrastructure creation has direct impact on human, social 
and political rights of people25� 

The following are the direct impacts caused by mega infrastructure 

land acquisition1. 
One of the major consequences of Mega project operations is the displacement of people from their lands� 
Acquiring land from local communities for setting up of industries, energy plants and roads has been singularly 
responsible for loss of homes and livelihoods of people26� 

loss of livelihoods and Way of life2. 
Mega-infrastructure development consists of the loss is not just of a piece of land but of community ties, 
the commons, cultural roots� Many mega-infrastructure projects are developed in the global south in areas 
where the local populace is struggling in coping with socio-economic development27�

Degradation of flora, fauna and aquatic life 3. 
Mega-infrastructure creation results is huge-scale degradation of flora and fauna and has spillovers in 
adjoining areas of the project site� Water supplies flowing away industrial effluents contaminate connected 
water bodies�

Resettlement and Rehabilitation4. 
Mega-infrastructure projects are known for loss of lands acquired through governmental approvals but fail 
to effectively resettle and rehabilitate people28� The loss of way of life hugely affects the livelihood of the 
people in other areas and results in growing numbers of unemployed29�

22  India’s development partnership: key policy shifts and institutional evolution (ris.org.in)
23  Connecting Africa: Role of transport infrastructure - tralac trade law centre
24  Mega projects include bridges, tunnels, highways, railways, airports, seaports, power plants, dams, wastewater projects, 

Special Economic Zones(SEZ), oil and natural gas extraction projects, public buildings, information technology systems, 
aerospace projects, etc.,

25  OHCHR | Human rights trampled in push to build infrastructure
26  Desai Mihir, “Land Acquisition Law and the Proposed Changes”, EPW, Vol. XLVI Nos. 26 & 27, June 25 2011,  p. 95
27  Tyagi A. C., “Resettlement and rehabilitation in River Valley Projects” in,  Environmental Management in Hydropower 

and River Valley Projects- Techniques of Management Policy Issues, Case Studies and Application of Scientific Tools, 
Radhey Shyam Goel, (Ed.), ( New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, 2000),  p. 175.

28  Hari Mohan Mathur and David Marsden, Development Projects and Impoverishment Risks Resettling Project-Afftected 
People in India, (New Delhi, Oxford University Press, 2000), p.30.

29  Fernandes and Vijay Paranjpye (eds.) (1997) ‘Rehavilitation Policy and Law in India: A Right to Livelihood’, Indian So-
cial Institute, New Dehli quoted in Murickan, Jose (2003), ‘Development-Induced Displacement: Case of Kerala’, Rawat 
Publications, Jaipur.
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

5. जल प्रदषूण और लवणता 
जल प्रदषूण और लवणता बड़े पमैाने पर संरचना निर्माण से उत्पन्न चिंता का एक प्रमुख कारण है। पानी की 
रासायनिकता में वृद्धि जो सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालती है। 
6. मुआवजा 
भूमि के अधिग्रहण प्रक्रिया में मुआवजे की सही राशि प्रदान करना शामिल है। कई बार, यह मुआवजा प्रभावित 
समुदायों और समूहों को पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके कारण उन्हें पुनर्वास में असहनीय 
चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।30 31

मानव अधिकारों पर विशाल संरचना परियोजनाओं का प्रभाव 
मानव अधिकारों पर विशाल संरचना परियोजनाओं का तीन स्तरीय वर्गीकरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है-

क)	 सूक्ष्म स्तर पर- सबसे गंभीर समस्याएं अक्सर भूमि के अधिग्रहण अथवा संसाधनों के अधिकार से उत्पन्न 
होती है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि और संसाधन स्वामित्व से इनकार, स्थानांतरण, जबरन कब्ज़ा और 
पर्याप्त जीवन स्तर तथा आजीविका की हानि होती है। भूमि पर प्रभाव से जैव विविधता का भी नुकसान 
होता है। जवै विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु के खतरों के साथ-साथ निर्माण और संचालन के 
दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा समस्याओं के प्रभाव श्रमिकों और समुदायों के लिए जारी रहत ेहै। यौन 
हिंसा, मानवाधिकार रक्षकों को  धमकी तथा सुरक्षा बलों पर हिंसा अन्य मानवाधिकार प्रभावों में से है। यदि 
पर्याप्त वित्तीय प्रावधान के साथ ठीक से योजना नहीं बनाई जाये तो परियोजनाओं के पूर्ण होने पर गंभीर 
नकारात्मक मानवाधिकार प्रभाव उत्पन्न हो सकत ेहै।

ख)	 मध्यम स्तर पर - पानी सहित कुछ सामाजिक सेवाओ ंतक पहंुच और उपलब्धता पर मानवाधिकार कानून 
स्पष्ट रूप से संरक्षित है। बार-बार या दर में अत्यधिक वृद्धि या भुगतान करने में असमर्थता के कारण सेवा 
से इनकार करना मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हो सकता है। आम तौर पर, निजी क्षेत्र में सेवाओ ंकी 
वहनीयता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है, और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए 
नियामक सुधार, कमजोर व्यक्तियों और समुदायों को अनौपचारिक सेवाओ ंसे काट सकत ेहै।

ग)	वि स्तृत स्तर पर - राज्यों और अन्य कर्ताओ के कार्य और गलतियाँ करदाताओ ंऔर सामान्य जनता को 
विभिन्न नकारात्मक तरीकों से प्रभावित करती है। उदाहरणों के लिए  - खराब डिजाइन, प्रक्रिया और 
नियोजन निर्णय, परियोजना के लिए पर्यावरण और मानवाधिकार प्रभाव मूल्यांकन करने में विफलता, संचयी, 
सीमा उल्लंघन और रणनीतिक स्तरों के साथ-साथ वित्तीय और वित्तीय कुप्रबंधन शामिल है, जो अधिक 
ऋण और सार्वजनिक सेवाओ ंका समापन करके सार्वजनिक संसाधनों को बेकार कर सकत ेहै और वित्तीय 
बोझ का कारण बन सकत ेहै। खरीद के फैसले भी आपूर् ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण मानवाधिकारों और पर्यावरण 
संबंधी चिंताओ ंको बड़ा सकत ेहै।32 33 

संरचना की सामाजिक-आर्थिक उपयोगिता को मापने के लिए प्रयोग किये जाने वाल सामान्य संकेतक एसडीजी 
9 में उपलब्ध है ।  

“लचीला संरचना निर्माण, 
स्थायी औद्योगीकरण और  

नवाचार को बढ़ावा”
•	 सभी के लिए वहनीय और समान पहंुच पर ध्यान देने के साथ, आर्थिक विकास और मानव कल्याण को 

सहयोग करने के लिए दीर्घकालीन, विश्वसनीय, लचीली और उत्तम संरचना निर्माण, जिसमे क्षेत्रीय और 
सीमा पार की संरचना शामिल है।  

•	 समावेशी और दीर्घकालीन औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और 2030 तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप 
रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना और न्यूनतम विकसित 
देशों में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करना।  

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

Water contamination and salinity5. 
Water contamination and salinity are a major cause of concern emanating from the creation of large-scale 
infrastructure� The increase chemical compositions of water which is then used for irrigation purposes jeopardizes 
the health and safety of people� 

Compensation6. 
Acquisition of land involves providing the right amount of compensation� Many a times, this compensation is 
not provided adequately to affected communities and groups which lead them to face unsurmountable challenges 
in rehabilitation3031�

Impact of Mega-Infrastructure on Human Rights
A three-tier classification of mega-infrastructure on human rights is provided as follows-

At the micro-levela. - The most serious problems often originate from acquisition of or access to land, rights 
of way and resources, resulting in denial of land and resource tenure, relocation, forced eviction and loss 
of adequate standard of living and livelihoods� Impacts on land may also cause biodiversity loss� Physical 
impacts such as  during construction and level off during operation, health, safety and security problems can 
persist for workers and communities, along with threats to biodiversity, natural resources and the climate� 
Sexual violence, intimidation of and reprisals against human rights defenders, and violence by security forces 
are among the other common human rights impacts� Decommissioning of projects may also generate serious 
negative human rights impacts if not properly planned with adequate financial provisioning�

At the meso-levelb. -access to and affordability of certain social services, including water, are explicitly protected 
by human rights law� Frequent or exorbitant rate increases or denial of service due to inability to pay may 
violate human rights law� Generally, the private sector lacks incentives to enhance affordability of services, and 
regulatory reforms to enable private sector participation can cut off vulnerable individuals and communities 
from informal services� 

At the macro-levelc. -the actions and omissions of States and other duty-bearers can affect taxpayers and the 
general population in various negative ways� Examples include poor design, process and planning decisions, 
the failure to carry out environmental and human rights impact assessment at the project, cumulative, 
transboundary and strategic levels, as well as fiscal and financial mismanagement, which may waste 
public resources and lead to fiscal burdens, over-indebtednessausterity and withdrawal of public services� 
Procurement decisions may also trigger significant human rights and environmental concerns in the supply 
chain3233�

The general indicator used for measuring socio-economic productivity of infrastructure is available in SDG 9 

“build resilient infrastructure, 
promote sustainable industrialization 

and foster innovation” 
•	 	Develop	 quality,	 reliable,	 sustainable	 and	 resilient	 infrastructure,	 including	 regional	 and	 transborder	

infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and 
equitable access for all

•	 	Promote	 inclusive	 and	 sustainable	 industrialization	 and,	 by	 2030,	 significantly	 raise	 industry’s	 share	 of	
employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least 
developed countries 

30  Hari Mohan Mathur and David Marsden, Development Projects and Impoverishment Risks Resettling Project-Afftected 
People in India, (New Delhi, Oxford University Press, 2000), p.30.

31  Burrows, P. (1991). Compensation for Compulsory Acquisition. Land Economics, 67(1), 49-63. doi:10.2307/3146485
32   HBS-OHCR, The Other Infrastructure Gap SR_OHCHR-Kurzfassung-en_Futura_Web.indd
33  Microsoft Word - OHCHR Baseline Study Revised Oct 22 2017
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

•	छो टे पमैाने के औद्योगिक और अन्य उद्यमों में, विशषे रूप से विकासशील देशों में, वित्तीय सेवाओं तक 
पहंुच बढ़ाना, जिसमें किफायती ऋण शामिल है और मूल्य श्रृंखलाओं और बाजारों में उनका एकीकरण करना।

•	 2030 तक, संरचना सुधार और उद्योगों को टिकाऊ बनाने के लिए पुनःसंयोजन, संसाधन-उपयोग दक्षता 
में बढ़ोतरी और स्वच्छ तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक प्रक्रियाओं को अधिक से 
अधिक अपनाने के साथ ही अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार सभी देश कार्रवाई कर रहे है।34

मानव अधिकारों पर संरचना के प्रभाव को मापने के लिए उपलब्ध मानक-
•	 उत्तम संरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे-शिमा सिद्धांत35

सिद्धांत 1:	�प्रा कृतिक आपदा, आतंकवाद और साइबर हमलो के खिलाफ जीवन-
चक्र लागत के साथ सुरक्षित, लचीले, प्रभावी और विश्वसनीय 
संचालन तथा आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करना।

सिद्धांत 2:	� स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सजृन, क्षमता निर्माण और 
विशषेज्ञता तथा जानकारी का हस्तांतरण सुनिश्चित करना।

सिद्धांत 3:	� सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करना।
सिद्धांत 4:	� राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पहलू 

सहित आर्थिक और विकास रणनीतियों के साथ संरेखण सुनिश्चित 
करना।

सिद्धांत 5:	�प ीपीपी के माध्यम से प्रभावी संसाधन जुटाने को बढ़ाना देना।

• 	वि श्व बैंक/आईएफसी प्रदर्शन मानक/एमडीबी सुरक्षा नीतियां36
विश्व बैंक का नया एन्वाइरोमेंटल एंड सोशल फ्रे मवर्क  (ईएसएफ) 2018 में शुरू होने वाल सार्वजनिक क्षेत्र के नए 
निवेश ऋण पर लागू होगा। हालांकि ‘मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा’ में व्यक्त मानवाधिकारों की प्राप्ति के 
लिए सहयोग, दीर्घकालीन विकास और स्वदेशी लोगों के मानवाधिकारों के लिए सम्मान का घोषित उद्देश्य विश्व 
बैंक के दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो बैंक के मौजूदा सुरक्षा उपायों में प्रतिबद्ध है। 

•	 ईएचएस सामान्य दिशानिर्देश37 
निजी क्षेत्र विश्व बैंक समूह के ईएचएस दिशानिर्देशों को वास्तविक अंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकों के रूप में लागू 
करता है। सामान्य दिशानिर्देश हवा और पानी की गुणवत्ता के मुद्दों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामुदायिक 
स्वास्थ्य और सुरक्षा, और सभी क्षेत्रों के लिए आम तौर पर लागू होने वाली प्रतिबन्ध गतिविधियों को कवर करत े
है। इसके अलावा, निम्नलिखित संरचना क्षेत्रों को विशषे रूप से कवर किया गया है: एयरलाइंस; हवाई अड्डे; 
कच्चे तले और पेट्रोलियम उत्पाद टर्मिनल; गैस वितरण तंत्र; स्वास्थ्य सेवा सुविधाये; बंदरगाह, और टर्मिनल; 
पावर (इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन; जियोथर्मल पावर जनरेशन; थर्मल पावर; और पवन ऊर्जा); 
रेलवे; खुदरा पेट्रोलियम नेटवर्क ; शिपिगं’; दरूसंचार; पथकर मार्ग; पर्यटन और आतिथ्य विकास; अपशिष्ट प्रबंधन 
सुविधाएं; और पानी तथा स्वच्छता। हालांकि, जलविद्युत परियोजनाओ ंपर कोई दिशानिर्देश नहीं है, और इन 
दिशानिर्देशों के तहत कोयला बिजली परियोजनाएं प्रतिबंधित नहीं है।

• बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर ओईसीडी दिशानिर्देश (एमएनई दिशानिर्देश) और सामान्य दृष्टिकोण:
हालांकि यह संरचना के लिए विशिष्ट नहीं है, एमएनई दिशानिर्देशों में व्यवसाय के जिम्मेदार संचालन के लिए 
आवश्यकताओं के व्यापक सेट शामिल है, और इसमें प्रकटीकरण, मानव अधिकार, रोजगार और औद्योगिक संबंध, 
पर्यावरण, रिश्वतखोरी का विरोध और उपभोक्ता हितों पर अध्याय शामिल है। मानवाधिकार अध्याय स्पष्ट रूप 
से यूएनजीपी के साथ संरेखित है।38

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

•	 Increase	the	access	of	small-scale	 industrial	and	other	enterprises,	 in	particular	 in	developing	countries,	 to	
financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets

•	 By	2030,	upgrade	infrastructure	and	retrofit	industries	to	make	them	sustainable,	with	increased	resource-use	
efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, 
with all countries taking action in accordance with their respective capabilities34�

Available Standards for measuring Infrastructure impact on human rights-

Ise-Shima Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment•	 35

Principle 1:  Ensuring effective governance, reliable operation and economic 
efficiency in view of life-cycle cost as well as safety and resilience 
against natural disaster, terrorism and cyber-attack risks 

Principle 2:  Ensuring job creation, capacity building and transfer of expertise 
and know-how for local communities 

Principle 3:  Addressing social and environmental impacts

Principle 4:  Ensuring alignment with economic and development strategies 
including aspect of climate change and environment at the national 
and regional levels 

Principle 5:  Enhancing effective resource mobilization including through PPPs

World Bank/IFC Performance Standards/MDB Safeguard Policies•	 36

The new Environmental and Social Framework (ESF) of the World Bank will apply to new investment loans to 
the public sector starting in 2018� Although support for the realization of human rights expressed in the Universal 
Declaration of Human Rights is part of the World Bank’s vision of sustainable development, and respect for 
Indigenous Peoples’ human rights is a stated objective, the commitment in the Bank’s existing safeguards�

EHS General Guidelines•	 37

The private sector applies the World Bank Group’s EHS Guidelines as the de facto international industry 
standards� The General Guidelines cover air and water quality issues, occupational health and safety, community 
health and safety, and decommissioning activities generally applicable to all sectors� In addition, the following 
infrastructure sectors are specifically covered: Airlines; Airports; Crude Oil and Petroleum Product Terminals; 
Gas Distribution Systems; Health Care Facilities; Ports, Harbors and Terminals; Power (Electric Power 
Transmission and Distribution; Geothermal Power Generation; Thermal Power; and Wind Energy); Railways; 
Retail Petroleum Networks; Shipping’; Telecommunications; Toll Roads; Tourism and Hospitality Development; 
Waste Management Facilities; and Water and Sanitation� However, there is no guideline on hydropower projects, 
and coal power projects are not prohibited under these guidelines

The OECD Guidelines on Multinational Enterprises (MNE Guidelines) and Common Approaches•	 :

Although not specific to infrastructure, the MNE Guidelines contain one of the more comprehensive sets 
of requirements for the responsible conduct of business, and include chapters on disclosure, human rights, 
employment and industrial relations, environment, combating bribery, and consumer interests, among others� 
The human rights chapter is explicitly aligned with the UNGP38s�

34  https://sdgs.un.org/goals/goal9
35  G7 Ise-Shima Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment (mofa.go.jp)
36  https://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/The-World-Bank-Environmental-and-Social-

Framework.pdf
37  Environmental, Health, and Safety Guidelines (ifc.org)
38  Guidelines for MNEs - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

•	 राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा के संदर्भ में भमूि, मत्स्य पालन और वन के कार्यकाल के जिम्मेदार संचालन पर 
स्वैच्छिक दिशानिर्देश

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि  संगठन (एफएओ) द्वारा शुरू किए गए इन स्वैच्छिक दिशानिर्देशों को कई 
अंतरराष्ट्रीय संगठनों और स्वयं सेवी संस्थानों का सहयोग प्राप्त है। स्वैच्छिक दिशानिर्देशों का उद्देश्य भूख और 
गरीबी को मिटाने के साधन के रूप में भूमि, मत्स्य पालन और जंगलों तक सुरक्षित कार्यकाल के अधिकारों 
और समान पहंुच को बढ़ावा देना है, जिससे दीर्घकालीन विकास और पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि हो। वे संरचना 
परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण और पहंुच में सहायक मार्गदर्शन प्रदान करत ेहै।39

बांग्लादेश-भारत रामपाल पावर स्टेशन
वर्तमान में रामपाल पावर स्टेशन बांग्लादेश के खुलना में बागेरहट जिल के रामपाल उपजिला 
में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित निर्माणाधीन पावर स्टेशन है। इस ऊर्जा संयंत्र का 
निर्माण 1834 एकड़ से अधिक भूमि पर किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा 
सदाबहार वन सुंदरवन जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है से 14 किलोमीटर उत्तर 
में स्थित है। यह बांग्लादेश इंडिया फ्रें डशिप पावर कंप नी लिमिटेड40 41 (बीआईएफपीसीएल) 
द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो भारत के स्वामित्व में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन 
(एनटीपीसी) और बांग्लादेश के बांग्लादेश पावर डवेलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच 50 
के अनुपात का संयुक्त उद्यम है। बीआईएफसीपीएल ने मतै्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 
(2X660MW) की स्थापना के लिए भेल (बीएचईएल) को 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 
अधिक का ईपीसी अनुबंध प्रदान किया।42

परियोजना विवरण 
रामपाल के कोयला ऊर्जा सयंतं्र की लागत 2 बिलियन अमरीकी डालर है। आई जे ग्लोबल के अनुसार, इस परियोजना 
का ऋण-इक्विटी अनुपात 80:20 है। दोनो कंपनि यों बीपीडीबी और एनटीपीसी के पास बीआईएफपीसीएल वाणिज्यिक 
सयंकु्त उद्यम के स्वामित्व का समान हिस्सा है, और इस परियोजना के लिए समान रूप से 20% भागीदारी (कुल 
मिलाकर 400 मिलियन अमरीकी डालर) प्रदान करत ेहै। शषे 80% का ऋण इंडियन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक द्वारा 
प्रदान किया गया है: भारतीय निर्यात ऋण एजेंसी 1.6 बिलियन अमरीकी डालर के साथ परियोजना का वित्तपोषण 
कर रही है। बांग्लादेशी सरकार ने परियोजना लागत की 70% राशि की सार्वभौमिक गारंटी जारी की है।
विदेशी ऋण देने वाल समूहों को निवेश लौटाने का आश्वासन देने के लिए। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम कंप नी 
को 15 साल तक कर मुक्ति का लाभ मिलगा। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने परियोजना को वित्त 
देने से इनकार कर दिया था, इसलिए बीआईएफपीसीएल ने निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) से ऋण लेने का फैसला 
किया जिसमें उच्च ब्याज दरें शामिल थी। इससे पहले, तीन फ्रांसीसी बैंकों, क्रे डिट एग्रीकोल, बीएनपी परिबास और 
सोसाइटी जेनरेल ने कहा था कि वे संयंत्र में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि यह पाया गया था कि प्रस्तावित परियोजना 
न्यूनतम पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों को पूरा करने में विफल थी।43

आर्थिक क्षमता 
इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालाइसिस की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, रामपाल 
पावर स्टेशन में बांग्लादेश और भारत से कई सब्सिडी के बावजूद, बिजली के उत्पादन की लागत बांग्लादेश में 
औसत बिजली की लागत से 32% अधिक होगी। वित्तीय विशषेज्ञ दल का तर्क  है कि सार्वजनिक सब्सिडी में 
परियोजना की लागत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है: “पहला, भारतीय एक्जिम बैंक द्वारा बाजार-दर से नीचे 
का ऋण, भारतीय करदाताओ ंद्वारा बांग्लादेशी उपभोक्ताओ ंको प्रभावी रूप से भुगतान की गई 988 मिलियन 
अमेरिकी डॉलर सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करता है। दसूरा, बांग्लादेश सरकार को संयंत्र के लिए 15 साल की आयकर 
छूट का प्रस्ताव कर रहा है, जिसका मूल्य 936 मिलियन अमेरिकी डॉलर की छूट है। तीसरा, बांग्लादेश संयंत्र को 
कोयले की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव ड्रेजिंग आयोजित करके 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 
एक प्रभावी वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगा।44

सिविल सोसाइटी की चितंा
यह परियोजना कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उल्लंघन 
करती है।45 सुंदरबन से 14 किलोमीटर की दरूी पर संयंत्र का स्थान, एक मूलभूत शर्त का उल्लंघन करता है जो 
कहता है कि ऐसी परियोजनाएं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र से 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर होनी 

Bangladesh

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of •	
National Food Security

These voluntary guidelines, initiated by the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), 
enjoy the support of many international organizations and CSOs� The voluntary guidelines are intended to 
promote secure tenure rights and equitable access to land, fisheries and forests as a means of eradicating hunger 
and poverty, thereby supporting sustainable development and enhancing environmental protection� They provide 
helpful guidance in relation to the acquisition of and access to land in connection with infrastructure projects39�

bangladesh-India Rampal Power station
The Rampal Power Station is a 1320 megawatt coal-fired power station currently under 
construction at Rampal Upazila of Bagerhat District in Khulna, Bangladesh�The 
power plant is being constructed on an area of over 1834 acres of land, is situated 14 
kilometres north of the world’s largest mangrove forest Sundarbans which is a UNESCO 
world heritage site� It is being setup by Bangladesh India Friendship Power Company 
Limited4041(BIFPCL) which is 50:50 joint venture between India’s state owned National 
Thermal Power Corporation (NTPC) and Bangladesh’s Bangladesh Power Development 
Board (BPDB)� BIFCPL awarded an EPC contract to BHEL valued at over US$1�49 billion for 
setting up of Maitree Super Thermal Power Project (2X660MW)42�

Project Details
The costs for the coal power plant in Rampal are USD 2 billion� According to IJGlobal, the project has a debt-equity 
ratio of 80:20� The two companies BPDB and NTCP have equal share of ownership of the BIFPCL commercial 
joint venture, and equally provide 20% equity for this project (together USD 400 million)� The remaining debt of 
80% is provided by Indian Export-Import Bank: the Indian Export Credit Agency finances the project with USD 
1�6 billion� The Bangladeshi government issued a sovereign guarantee amounting to 70% of the project cost� 

In order to assure returned investment to overseas lending groups� Additionally, the joint venture company 
will enjoy a 15-year tax holiday� The World Bank and Asian Development Bank declined to finance the 
project, so BIFPCL has decided to take Export Credit Agency (ECA) loans which involve high interest 
rates� Previously, three French banks, Crédit Agricole, BNP Paribas and Société Générale, said they would 
not invest in the plant, after it was found that the proposed project failed to meet minimum environmental 
and social standards43�

economic Potential
According to a 2016 report by the Institute for Energy Economics and Financial Analysis, the Rampal power 
station will produce electricity that will cost 32% more than the average electricity costs in Bangladesh, despite 
multiple subsidies from Bangladesh and India� The financial think tank argues the project amounts to US$3 
billion in public subsidies: “First, a below-market-rate loan by Indian EXIM Bank represents a US$988m subsidy 
effectively paid by Indian taxpayers to Bangladeshi consumers� Second, the Bangladesh government is proposing a 
15-year income tax exemption for the plant, an exemption worth US$936m� Third, Bangladesh would be granting 
an effective annual US$26m subsidy by conducting maintenance dredging to assure coal delivery to the plant44�

Concerns from civil society
This project violates the environmental impact assessment guidelines for coal-based thermal power plants45�  The 
location of the plant, 14 kilometres from the Sundarbans, violates one of the basic preconditions which says 

39  Voluntary Guidelines on Tenure | Governance of Tenure | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)
40  Bangladesh, India sign Rampal power plant construction agreement | bdnews24.com
41  BIFPCL
42  Bhel bags NTPC’s Bangladesh project - The Economic Times (indiatimes.com)
43  pdf (banktrack.org)
44  Risky-and-Over-Subsidised-A-Financial-Analysis-of-the-Rampal-Power-Plant-_June-2016.pdf (ieefa.org)
45  Bangladesh Power Plant Struggle Calls for International Solidarity | HuffPost
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

चाहिए।46 पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क  है कि रामपाल स्टेशन का प्रस्तावित स्थान रामसर कन्वेंशन के प्रावधानों 
का उल्लंघन करेगा। रामसर कन्वेंशन, जिसमें बांग्लादेश एक हस्ताक्षरकर्ता है, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक 
अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। सुंदरवन रामसर की अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में है।47

सुंदरबन क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्र से होने वाल उत्सर्जन से पारिस्थितिक जलवायु में भारी बदलाव आएगा। इसी तरह, 
ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाल पानी से नदी के पानी का तापमान बढ़ जाएगा (दक्षिण एशियाई मानवाधिकार, 2015)। 
यह स्पष्ट है; निर्माण के दौरान और ऊर्जा उत्पादन के दौरान यह भारी ध्वनि प्रदषूण करेगा।48 पर्यावरण और 
पारिस्थितिक विशषेज्ञों द्वारा की गई भविष्यवाणी यह है कि संयंत्र कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड 
और सल्फर डाइऑक्साइड जसैी जहरीली गैसों को छोड़ेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों और, सबसे महत्वपूर्ण, सुंदरबन 
के वातावरण को गंभीर नुकसान होगा।49 

भारतीय सिविल सोसाइटी से सहयोग  
भारत के प्रमुख जन आदंोलनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों ने आज बांग्लादेश में भारत सहयोगी रामपाल 
ऊर्जा परियोजना के विरूद्ध संघर्ष के लिए अपना सहयोग और एकजुटता व्यक्त की, राष्ट्रीय समिति द्वारा विरोध 
के वशै्विक दिवस के अवसर पर तले-गैस-खनिज संसाधन शक्ति और पोर्ट की रक्षा के लिए संघर्ष का नेतृत्व 
किया। भारत सरकार से परियोजना से निकलने का आग्रह करत ेहुए, बयान में कहा गया, “भारत के एनटीपीसी 
का संयुक्त रूप से परियोजना में स्वामित्व होने के साथ, भेल आपूर् ति उपकरण और इंडियन एक्ज़िम बैंक वित्त 
प्रदान करत ेहै, इस परियोजना में भारत का पदचिह्न बहुत बड़ा है, जो इसमें दो पड़ोसी देशों के बीच असंतोष 
को कायम रखने की क्षमता रखता है।50

रामपाल पावर स्टेशन का प्रभाव
सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव  मध्यम स्तर पर प्रभाव विस्तृत स्तर पर प्रभाव

सुंदरबन में रहने वाल समुदायों से 
जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण

श्वसन रोगों के लिए कारक परियोजना के डिजाइन और योजना 
में गैर-पारदर्शिता

सुंदरवन के परिधीय क्षेत्रों की जैव 
विविधता पर प्रभाव

सुंदरवन पर निर्भर स्थानीय 
समुदायों की आजीविका को खतरा

अभी तक कोई ऋण समस्या की 
सूचना नहीं है

भूटान-भारत जलविद्युत परियोजनाएं
जलविद्युत परियोजनाएं: विकास सहायता और सहयोग
भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग 1961 में जलधाका समझौत ेपर हस्ताक्षर 
के साथ शुरू हुआ। जलधाका परियोजना पश्चिम बंगाल में भारत-भूटान 
सीमा के भारत की ओर स्थित है। जलधाका जलविद्युत संयंत्र में उत्पादित 
बिजली का बड़ा हिस्सा दक्षिणी भूटान को निर्यात किया गया था। भारत-
भूटान जल-संबंधों के इतिहास में एक ऐतिहासिक विकास 1987 में 336 
मेगावाट चुखा जलविद्युत परियोजना (सीएचपी) के चालू होने के साथ हुआ।

भूटान की पहली विशाल ऊर्जा परियोजना, सीएचपी को भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान और 40 प्रतिशत 
ऋण के साथ पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था, जो कमीशन के बाद 15 वर्षों की अवधि में 5 प्रतिशत की 
ब्याज दर पर देय था। एक परियोजना की सफलता ने विश्वास, आर्थिक व्यवहार्यता और साझा लाभों के आधार 
पर अन्य परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया । भारत और भूटान के बीच सबसे बड़ी संयुक्त परियोजनाओं 
में से एक 1,020 मेगावाट की ताला जलविद्युत परियोजना को भी भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान और 
40 प्रतिशत ऋण के साथ पूरी तरह से वित्तपोषित किया गया था। दोनों देशों ने जुलाई 2006 में हाइड्रोइलेक्ट्रिक 
पावर (एचईपी) के क्षेत्र में भारत में सहयोग समझौत ेपर भी हस्ताक्षर किए है, जो जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग 
के लिए रूपरेखा तयैार करता है।51 52  

Bhutan

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

such projects must be outside a 25-kilometer radius from the outer periphery of an ecologically sensitive area46� 
Environmental activists contend that the proposed location of the Rampal Station would violate provisions 
of the Ramsar Convention� The Ramsar Convention, to which Bangladesh is a signatory, is an international 
environmental treaty for the conservation of wetlands� The Sundarbans are on Ramsar’s list of wetlands of 
international importance47�

The emission from the power plant in the Sundarbans area will drastically change the climate characteristics of 
the ecology� Likewise, the water discharge from the power plant will increase the temperature of the river water 
(South Asians for Human Rights, 2015)� It goes without saying; there will be huge sound pollution during 
construction and even when the plant goes to electricity production48�The predictions made by environment and 
ecology experts are that the plant will release toxic gases such as carbon monoxide, oxides of nitrogen and sulphur 
dioxide, thereby putting the surrounding areas and, most importantly, Sundarban at grave risk49�

support from Indian Civil society 
Prominent people’s movements and other civil society organisations from India today extended their support 
and solidarity to the struggle against the India supported Rampal power project in Bangladesh, coinciding the 
Global Day of Protest called by the National Committee to Protect Oil-Gas-Mineral Resources Power and Port, 
which spearhead the struggle�Urging the Government of India to withdraw from the project, the statement said, 
“With India’s NTPC jointly owning the project, BHEL supplying equipment and Indian Exim Bank providing 
finances, India’s footprint in this project is too large which has the potential to perpetuate discontent between the 
two neighbouring countries50�

Impact of Rampal Power station 
Micro level Impact1 Meso level Impact2 Macro level Impact

Land acquired forcefully from 
communities living in sundarbans Causal factor for respiratory illnesses Non-transparency in project 

design and planning3

Affect on biodiversity of 
peripheral areas of sundrabans

Threatens livelihood of local 
communities dependent on sundarbans4

No debt issues are reported 
as of now 

bhutan-India Hydroelectric Projects
Hydroelectric Projects: Development assistance 
and Cooperation
Indo-Bhutan hydropower cooperation began in 1961 with the signing 
of the Jaldhaka agreement� The Jaldhaka project is situated on the 
Indian side of Indo-Bhutan border in West Bengal� The major part of 
power produced at Jaldhaka hydropower plant was exported to southern 
Bhutan� A landmark development in the history of Indo-Bhutan hydro-relations took place in 1987 
with the commissioning of the 336 MW Chukha Hydropower Project (CHP)� 

Bhutan’s first mega power project, CHP was fully funded by the Government of India with 60 percent grant and 
40 percent loan at the interest rate of 5 percent payable over a period of 15 years after commissioning� The success 

financed by the Government of India, with 60 per cent grant and 40 per cent loan�

46  Save The Sundarban: Rampal Power Station (Proposed)
47  A new power plant could devastate the world’s largest mangrove forest - The Washington Post
48  Why are People Opposing Ramp (isdesr.org)
49  More reasons to stop Rampal power plant (archive.org)
50  Prominent Indian Groups Support Struggle against Rampal Project – Centre for Financial Accountability (cenfa.org)
51  Bhutan-India Hydropower Relations – Royal Bhutanese Embassy New Delhi (mfa.gov.bt)
52  MEA | India and Neighbours | Bhutan
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

भारत-भूटान एचईपी परियोजना विवरण
चुखा जलविद्युत परियोजना, या चुखा जलविद्युत, भूटान की पहली मेगा पावर परियोजना थी। जिसका निर्माण 
1970 के दशक में  शुरू हुआ और 1986 में उसकी कमीशनिंग हुई, और सरकार ने 1991 में इसका पूर्ण नियंत्रण 
ले लिया । गर्मियों के दौरान, यह संयंत्र थिम्फू  और फंुटशोलिंग के बीच मध्यवर्ती चुखा जिल में वांगछु नदी के 
प्रवाह से चार टर्बाइनों से 336 मेगावाट उत्पन्न करता है। परियोजना की लागत 2.46 बिलियन एनयू है, जो 
भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित की गई है, अनुदान के तहत 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत ऋण 
5 प्रतिशत ब्याज पर पंद्रह साल लिए । 2005 और 2006 के बीच, अकेले चुखा ने भूटान के कुल राजस्व में 30 
प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।54

ताला जलविद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच अब तक की सबसे बड़ी सयंकु्त परियोजना है, जो 4865 
मिलियन kWh/वर्ष उत्पन्न करती है। ताला पश्चिमी भटूान में चखुा द्ज़ोंगखग में स्थित है, जो हिमालय में एक छोटा 
सा राज्य है। रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना का प्रबंधन ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (THPA) द्वारा किया 
जा रहा है। यह वांगचू नदी पर स्थित है और 860 मीटर पर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उच्च स्तर परियोजना है।55

पुनात्सांगछु-I एक 1200 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जो पश्चिमी भूटान में वांगड्यू फोडरंग 
ज़ोंगखग (जिला) में पुनात्सांगछु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी अनुमानित क्षमता एक औसत वर्ष में 
5700 मिलियन यूनिट बिजली है। पुनात्सांगछु-I एचईपी का निर्माण नवंबर 2008 में 3514.8 करोड़ रुपये की 
परियोजना लागत से शुरू किया गया था। जुलाई 2016 में, कें द्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए 9375.58 करोड़ 
रुपये के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। परियोजना की भौतिक प्रगति, 31 दिसंबर 2018 तक 85.10% 
है। अब तक, भारत सरकार ने परियोजना प्राधिकरण को 7629.3 करोड़ रुपये दिए ।
परियोजना को नवंबर 2016 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, बांध स्थल पर दाहिने किनारे के खिसकने के 
कारण, जो जुलाई 2013 में हुआ था, परियोजना के चालू होने में देरी हो रही है। PHPA प्रबंधन द्वारा स्थिरीकरण 
के उपाय किए गए है और परियोजना अधिकारियों के वर्तमान प्रक्षेपण के अनुसार परियोजना के 2022 की पहली 
तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।56

पुनात्सांगछु-द्वितीय एक 1020 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जो पश्चिमी भूटान में वांगड्यू फोडरंग 
ज़ोंगखग में पुनात्सांगछु नदी पर स्थित है। इसकी अनुमानित क्षमता एक औसत वर्ष में 4357 मिलियन यूनिट 
बिजली है। पुनात्सांगचु-द्वितीय एचईपी का निर्माण दिसंबर 2010 में 3777.8 करोड़ रुपये की परियोजना लागत 
पर शुरू किया गया था। अब तक, भारत सरकार ने परियोजना प्राधिकरण को 5668.723 करोड़ रुपये दिए है। 
परियोजना को दिसंबर 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।57

मगंदेछु एक 720 मेगावाट, रन-ऑफ-द-रिवर योजना है जो मध्य भूटान में ट्रोंगसा ज़ोंगखग (जिला) में मगंदेछु नदी 
पर स्थित है। 95% मशीन उपलब्धता के साथ परियोजना से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2925.25 मिलियन यनूिट होगा। 
मगंदेछु जलविद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए द्विपक्षीय समझौत ेपर भारत सरकार और भटूान की 
रॉयल सरकार के बीच 30 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। सितंबर 2017 को, भारत सरकार ने 4672.38 
करोड़ रुपये की परियोजना के दसूरे संशोधित लागत अनमुान (आरसीई) को मंजरूी दी (मार्च 2016 मलू्य स्तर पर)।58

निर्माण के पूर्व चरणों में अन्य एचईपी59
•	� बुनाखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट 180 मेगावाट, भूटान के चुखा जिल में बुनाखा गांव के पास स्थित है, मौजूदा 

चुखा के 325 किलोमीटर अपस्ट्रीम को 70:30 के ऋण भागीदारी अनुपात द्वारा वित्तपोषित किया गया 
है। भागीदारी को टीएचडीसी लिमिटेड, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और डीजीपीसी, एक भूटानी 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बीच समान रूप से साझा किया गया है। डीजीपीसी के हिस्से के निर्माण पूर्व 
चरण में 14 बाँध परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वित्तपोषित किया गया है।  

•    �भटूान के चखुा जिल में वांगच ुनदी पर वांगच ूजलविद्युत सयंतं्र 570 मेगावाट, नदी योजना का संचालन 70:30 
के ऋण भागीदारी अनपुात द्वारा वित्तपोषित किया गया । भागीदारी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 
एसजेवीएन लिमिटेड और भटूानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम डीजीपीसी के बीच समान रूप से साझा की गई 
है। परियोजना में डीजीपीसी की भागीदारी का हिस्सा अनदुान के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

Project Details of India-bhutan HePs
The Chukha Hydropower Project, or Chukha Hydel, was Bhutan’s first mega power project� Construction started in 
the 1970s with commissioning in 1986 and the government assuming full control in 1991� During the summer, 
the plant generates 336 MW from four turbines off the flow of the Wangchhu river in central Chukha District, 
between Thimphu and Phuentsholing� The project cost Nu2�46 billion, wholly funded by the Government of 
India, 60 percent under grants and 40 percent under a fifteen-year loan at 5 percent interest53�Between 2005 and 
2006, Chukha alone contributed over 30 percent to Bhutan’s total revenue54�

Tala hydroelectric project is the biggest joint project between India and Bhutan so far, generating 4865 million 
kWh/yr� Tala is located in Chukha Dzongkhag in western Bhutan, a small kingdom in the Himalayas� The 
run-of-the-river project is being managed by Tala Hydroelectric Project Authority (THPA)� It is located on 
the Wangchu River and, at 860m, is the region’s largest high-head project55�

Punatsangchhu-I is a 1200 MW run-of-the river project located on the left bank of Punatsangchhu river in 
Wangdue Phodrang Dzongkhag( District) in Western Bhutan� Its estimated capacity is 5700 million units of 
electricity in an average year� Construction of Punatsangchhu-I HEP was commenced in November 2008 at a 
project cost of Rs 3514�8 crore� In July 2016, the Union Cabinet approved the Revised Cost Estimate of Rs� 
9375�58 crore for the project� Physical progress of the project, is 85�10 % as of 31st December 2018� So far, GoI 
has released Rs� 7629�3 crore to the Project Authority�

The project was scheduled to be completed by November 2016� However, due to the sliding of the right bank 
at dam site which happened in July 2013, the commissioning of the project is getting delayed� Stabilisation 
measures have been undertaken by the PHPA management and as per the current projection of the project 
authorities the project is expected to be completed in first quarter of 202256�

Punatsangchhu-II is a 1020 MW run-of-the river project located on Punatsangchhu river in Wangdue Phodrang 
Dzongkhag in Western Bhutan� Its estimated capacity is 4357 million units of electricity in an average year� 
Construction of Punatsangchu-II HEP was commenced in December 2010 at a project cost of Rs� 3777�8 crore� 
So far, GoI has released Rs�5668�723 crore to the Project Authority� The project is scheduled to be completed by 
December 201757� 

Mangdechhu is a 720 MW, run-of-the river scheme located on river Mangdechhu in Trongsa Dzongkhag 
(District) in Central Bhutan� Annual energy generation from the Project with 95% machine availability would 
be 2925�25 million units� The bilateral agreement to execute the Mangdechhu Hydroelectric Project was signed 
between Government of India and Royal Government of Bhutan on 30th April 2010 �On September 2017, the 
GoI approved the Second Revised Cost Estimate (RCE) of the project of Rs� 4672�38 crore (at March 2016 Price 
Level)58�

Other HEPs in pre-construction phases59

Bunakha Hydroelectric Plant 180 MW, located near Bunakha village in Chukha district of Bhutan, 3,25 •	
kilometers upstream of existing Chukha Financed by a debt equity ratio of 70:30� The equity is shared equally 
between THDC Ltd, an Indian public-sector enterprise and DGPC, a Bhutanese publicsector enterprise� 
DGPC’s share Pre-construction stage 14 dam of equity in the project is financed by GoI as a grant

Wangchu Hydroelectric Plant 570 MW, run of river scheme on the river Wangchu in Chukha district of •	
Bhutan Financed by a debt equity ratio of 70:30� The equity is shared equally between SJVN Ltd, an Indian 
public-sector enterprise and DGPC, a Bhutanese publicsector enterprise� DGPC’s share of equity in the 
project is financed by GoI as a grant�

53  Agreement on Chukha Hydro-Electric Project (mea.gov.in)
54  Issue Brief Medha 7 Oct 2011.pmd (idsa.in)
55  Tala Hydroelectric Project - Power Technology | Energy News and Market Analysis (power-technology.com)
56  Embassy of India Thimphu, Bhutan (indembthimphu.gov.in)
57  Ibid
58  Ibid
59  Working_Paper_384.pdf (icrier.org)
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

•	� चमकरचू नदी पर चमकरचू जलविद्युत संयंत्र 770 मेगावाट, नदी योजना का संचालन 70:30 के ऋण 
भागीदारी अनुपात द्वारा वित्तपोषित किया गया है । भागीदारी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 
एनएचपीसी लिमिटेड और भूटानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम डीजीपीसी के बीच समान रूप से साझा किया 
गया है। परियोजना में डीजीपीसी की भागीदारी का हिस्सा अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 
किया गया है।

•	 दगाचू जलविद्युत परियोजना 126 मेगावाट, रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना, भूटान के दगाना जिल में स्थित, 
दनुिया की पहली सीमा पार सीडीएम परियोजना है, भूटान के जलविद्युत क्षेत्र में पहला पीपीपी उद्यम 
60:40 के ऋण भागीदारी अनुपात द्वारा वित्तपोषित किया गया है  -  डीजीपीसी (59%), टाटा पावर कंप नी 
(26%) और भूटान के एनपीपीएफ (15%) के बीच साझदेारी। एडीबी और आरजेडबी, ऑस्ट्रिया द्वारा ऋण 
प्रदान किए गए है।

भारत द्वारा सहायता प्राप्त एचईपी पर चितंाएँ 
भूटान की मजबूत पर्यावरण और जवै विविधता संरक्षण व्यवस्था के बावजूद, भारतीय एजेंसियों द्वारा किए गए 
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अनियमितताएं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय लिए जात ेहै जो 
हमेशा पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं होत ेहै। उदाहरण के लिए, पुनात्सांगछु-I (1200MW) और II (1020MW) 
बिजली परियोजनाओं के निर्माण ने कथित तौर पर लुप्तप्राय सफेद पेट वाल बगुले के आवास को खतरे में डाल 
दिया है। जबकि इन पक्षियों के लिए कृत्रि म आवास बनाने के प्रयास किए जा रहे है, तथ्य यह है कि उनके 
प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे है, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र कमजोर बना हुआ है। इसके अलावा, 
सभी बिजली परियोजनाओं ने स्थानीय भूटानी अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं दिया है। उल ल्ेखित साक्ष्य बतात ेहै कि 
यह प्रमुख भारतीय कंपनि यां है जिन्हें परियोजना कार्य करने के लिए उप-अनुबंधित किया जाता है, जो अक्सर 
भारतीय श्रम पर निर्भर होती है।60

सस्ती बिजली की आपरू्ति 
सबसे पहले, भूटानी शिकायत करत ेहै कि भारत भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं से सस्ती बिजली खरीदता 
है। उदाहरण के लिए, 2017 में, भारत द्वारा ताला जलविद्युत परियोजना से जलविद्युत के आयात पर टैरिफ 
दर 1.80 भूटानी नगुलट्रम (बीटीएन) [0.03 अमेरिकी डॉलर] प्रति यूनिट थी। यह भारत में घरेलू बाजार मूल्य 
से काफी नीचे था जो प्रति यूनिट ₹7 से ₹8 (लगभग 15 से 16 सिंगापुर सेंट) था।61 जुलाई 2017 में, भूटान ने 
चुखा जलविद्युत परियोजना से शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव रखा। आखिरी बढ़ोतरी 2014 में की गई थी जब टैरिफ 
दर बीटीएन 2 प्रति यूनिट ( 0.04 अमेरिकी डॉलर) से बढ़ाकर बीटीएन 2.25 (0.045 अमेरिकी डॉलर) प्रति यूनिट 
कर दी गई थी।62

एचईपी के लिए बढ़ता कर्ज 
जलविद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी को लेकर भूटान में चिंता है। भारत द्वारा भूटान को दिए जाने 
वाल ऋण में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है जो देश के लिए ऋण में वृद्धि करता है।63 64 भूटान के रॉयल 
मॉनेटरी अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, “जून 2014 तक, भारतीय ऋण भूटान के कुल ऋण का 
64 प्रतिशत था और जल विद्युत ऋण कुल ऋण का 83.4 प्रतिशत था। रुपये में मूल्यवर्ग के जलविद्युत ऋण 
पर वास्तविक ब्याज भुगतान 2014 में ₹1.4 बिलियन (28 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था और तीन चल रही 
जलविद्युत परियोजनाओ ं(पुणत्संगछु - I, पुनात्संगछु - द्वितीय और मंगदेछु) पर लगभग ₹3.6 बिलियन रुपये 
की राशि अर्जित की गई थी (70 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।65

एचईपी के लिए ईआईए की कमी 
भूटान में, वन और उद्यान सेवा विभाग देश की पारिस्थितिक देखभाल करता है। एक नियम के रूप में, किसी भी 
जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) परीक्षण को पास 
करना होता है। भूटान में, ईआईए उन परियोजनाओं के लिए नहीं किया गया था जिनका निर्माण 2000 से पहले 

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

Chamkarchu Hydroelectric Plant 770 MW, run of river scheme on the river Chamkarchu Financed by •	
a debt equity ratio of 70:30� The equity is shared equally between NHPC Ltd, an Indian public-sector 
enterprise and DGPC, a Bhutanese publicsector enterprise� DGPC’s share of equity in the project is financed 
by GoI as a grant�

Dagachhu Hydropower Project 126 MW, run-of-the river project, located in Dagana district of Bhutan, first •	
cross border CDM project in the world, first PPP venture in the hydropower sector of Bhutan Financed by 
a debt equity ratio of 60:40� Partnership among DGPC (59%), Tata Power Company (26%) and NPPF of 
Bhutan (15%)� Loans provided by ADB and RZB, Austria�

Concerns raised on HePs assisted by India
Despite Bhutan’s strong environmental and biodiversity protection regime, there have been irregularities regarding 
environmental impact assessments conducted by Indian agencies, resulting in decisions that are not always 
environmentally sound� For example, the construction of the Punatsangchhu-I (1200MW) and II (1020MW) 
power projects has allegedly jeopardized the habitat of the endangered white-bellied heron� While efforts are being 
made to create artificial habitats for these birds, the fact remains that their natural habitat is being destroyed, and 
mechanisms to ensure accountability remain weak�Furthermore, not all power projects have benefited the local 
Bhutanese economy� Anecdotal evidence suggests that it is primarily Indian companies that are subcontracted to 
conduct project work, often relying on Indian labor60� 

Cheap Electricity Supply
Firstly, the Bhutanese complain that India buys cheap electricity from the hydroelectric projects in Bhutan� For 
example, in 2017, the tariff rate on the import of hydroelectricity from the Tala hydroelectric project by India was 
1�80 Bhutanese Ngultrum (BTN) [S$ 0�03] per unit� This was much below the domestic market price in India 
which was around ₹7 to ₹8 (around 15 to 16 Singapore cents) per unit�61 In July 2017, Bhutan proposed a tariff 
hike from the Chukha hydropower project� The last hike was made in 2014 when the tariff rate was raised from 
BTN 2 per unit (S$0�04) to BTN 2�25 (S$0�045) per unit62�

Increasing debt for HEPs
There are concerns in Bhutan on the delay in the completion of the hydropower projects� The loan granted by 
India to Bhutan increases by 10 per cent every year which adds to the debt for the country6364� The Annual Report 
of the Royal Monetary Authority of Bhutan, the report stated, “As of June 2014, Indian Rupee debt constituted 
64 per cent of Bhutan’s total debt and hydropower loans accounted for 83�4 per cent of the total Rupee loan� The 
actual interest payments on Rupee-denominated hydropower debt amounted to ₹1�4 billion (S$28 million) in 
2014 and accrued interest on the three ongoing hydropower projects (Punatsangchhu-I, Punatsangchhu-II and 
Mangdechhu) amounted to almost ₹3�6 billion (S$70 million)�65

Lack of EIA for HEPs
In Bhutan, the Department of Forest and Park Services looks after the ecology of the country� As a norm, any 
hydropower project has to clear the Environmental Impact Assessment (EIA) test before construction works can 
start� In Bhutan, the EIA was not carried out for projects whose construction began before 2000� Therefore, the 

60  India’s Hydropower Investments in Bhutan: Environmental Impacts and the Role of Civil Society | Center for the Ad-
vanced Study of India (CASI) (upenn.edu)

61  “More than Doklam Issue, Bhutan is worried about hydropower deficits”, The Indian Express, 26 July 2018
62  “Bhutan to supply hydropower to Bangladesh via India”, Outlook, 2 July 2017. https://www.outlook india.com/news-

scroll/bhutan-to-supply-hydropower-to-bangladesh-via-india/1090541
63  Hydropower debt, Delays biggest challenge in ties with India, say Bhutan officials’, Suhasini Haider, 6 September 2017, 

The Hindu, http://www.thehindu.com/news/national/hydropower-debt-delays-biggestchallenge-in-ties-with-india-say-
bhutan-officials/article19630701

64  Vasudha Foundation, ‘A Study of the India-Bhutan Energy Cooperation Agreements and the Implementation of Hydro-
power Projects in Bhutan’,

65   “Royal Monetary Authority of Bhutan, Government of Bhutan, Annual Report 2016-17” https://www.rma. org.bt/
RMA%20Publication/Annual%20Report/annual%20report%20%202016-2017.pdf.
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

शुरू हुआ था। इसलिए, चुखा, कुरिचु और ताला जसैी जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 
नहीं किया गया था। पुनात्सांगछु-I, पुनात्संगछु-द्वितीय और मंगदेछु के परियोजना अधिकारियों ने ईआईए का 
संचालन किया था लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।66

प्रभाव विश ल्ेषण
सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव मध्यम स्तर पर प्रभाव विस्तृत स्तर पर प्रभाव

जबरन अधिग्रहण का कोई मुद्दा 
दर्ज नहीं किया गया

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं  
रिपोर्ट नहीं की गईं बढ़त ेकर्ज की समस्या

जवै विविधता पर प्रभाव5 रोजगार में कोई खास वृद्धि नही6ं सीमा पार पर्यावरण और 
पारिस्थितिकी पर प्रभाव7

म्यांमार-भारत कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट
कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट (केएमटीटी) परियोजना भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच सहयोग 
से बनी थी। यह परियोजना बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और राजमार्गों के एक बहु-मॉडल नेटवर्क  के माध्यम से 
कोलकाता को म्यांमार और म्यांमार को मिजोरम से जोड़ती है। यह न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश का 
दसूरा बिंद ुखोलगा, बल्कि म्यांमार को प्रमुख भारतीय बंदरगाहों से जोड़कर भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक 
संबंधों में भी सुधार करेगा। आवश्यक संरचना के साथ, कार्गो को कोलकाता से मिजोरम पहंुचने में लगभग 3-4 
दिन कम लगेंगे और इससे 950 किमी की यात्रा कम होगी।67

विदेश मंत्रालय (एमईए) एवं भारत सरकार ने अप्रैल 2008 में म्यांमार के साथ परियोजना के कार्यान्वयन के 
लिए एक फ्रे मवर्क  समझौता किया। 2003 में बना फ्रे मवर्क  समझौता भारतीय सलाहकार मेसर्स राइट्स द्वारा 
तयैार म्यांमार के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए 
एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर आधारित है। कोलकाता (निकटतम भारतीय बंदरगाह / वाणिज्यिक 
कें द्र) और मिजोरम वर्तमान कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार (2009 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 
द्वारा बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन घटकों के लिए डीपीआर के संशोधन के बाद) में निम्नलिखित खंड 
शामिल है।68

विस्तार साधन दरूी

कोलकाता से म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह नौपरिवहन 539 किमी

सित्तवे से पलटवा (कलादान नदी) अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) 158 किमी

पलटवा से भारत-म्यांमार सीमा (म्यांमार में) सड़क 110 किमी

एनएच 54 (लॉगंटलाई) की सीमा (भारत में) सड़क 100 किमी

प्रमुख परियोजना घटक 
•	पोर्ट  और आईडब्ल्यूटी घटक 
•	 ड्रेजिंग सहित सितवे में एक एकीकृत  बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल का 

निर्माण। 
•	सित वे से पलतवा (158 किमी) तक कलादान नदी के किनारे नौपरिवहन चैनल का विकास।  
•	पल तवा में एक आईडब्ल्यूटी - हाईवे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण। 
•	सित वे और पलटवा के बीच कार्गो के परिवहन के लिए 6 आईडब्ल्यूटी बार्ज (300 टन क्षमता) का निर्माण। 
•	 राजमार्ग घटक 

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

environmental impact on such hydropower projects as Chhukha, Kurichhu and Tala was not conducted� The 
project authorities for Punatsangchhu-I, Punatsangchhu-II and Mangdechhu conducted the EIA but the report 
has not been made public66�

Micro level Impact Meso level Impact Macro level Impact

No issues of forced acquisition 
reported Health issues not reported Increased debt issues

Effect on biodiversity5 No significant increase in 
employment6

Effect on trans-boundary 
environment and ecology7

Myanmar-India Kaladan Multi Modal Transport Project
The Kaladan Multi-Modal Transit Transport (KMTT) Project was born of this collaboration between the 
Government of India and the Government of Myanmar� The project will connect Kolkata to Myanmar, and 
Myanmar to Mizoram through a multi-modal network of ports, inland waterways and highways� It will not only 
open a second point of entry into the northeastern states of India, but also improve economic ties between India 
and Myanmar by linking Myanmar to major Indian ports� With the required infrastructure in place, cargo will 
take about 3-4 days lesser to reach Mizoram from Kolkata and will save more than 950Kms of travel67�

Ministry of External Affairs (MEA), Govt� of India entered into a Framework Agreement with the Govt� of 
Myanmar in April 2008 to facilitate implementation of the project� The Framework Agreement is based on a 
Detailed Project Report (DPR) for development of the Multimodal Transit Transport system to the North Eastern 
states through Myanmar prepared by Indian Consultant M/s RITES during 2003� The transit route envisaged 
between Kolkata (nearest Indian port / commercial hub) and Mizoram as per the current implementation 
programme (after revision of the DPR for Port & Inland Water Transport components by Inland Waterways 
Authority of India in 2009) comprises of following segments�68

stretch Mode Distance

Kolkata to Sittwe port in Myanmar Shipping 539 km

Sittwe to Paletwa (River Kaladan) Inland Water Transport (IWT) 158 km

Paletwa to Indo-Myanmar Border (in Myanmar) Road 110 km

Border to NH�54 (Lawngtlai) (in India) Road 100 km

Principal Project Components

Port & IWT components•	

Construction of an integrated Port & Inland Water Transport (IWT) terminal at Sittwe including •	
Dredging�

Development of navigational channel along river Kaladan from Sittwe to Paletwa (158 km)�•	

Construction of an IWT - Highway transhipment terminal at Paletwa�•	

Construction of 6 IWT barges (300 Ton capacity) for transportation of cargo between Sittwe and Paletwa�•	

Highway component•	

66  Working-Paper-No.-309-India-Bhutan-Hydropower-Projects.pdf (nus.edu.sg)
67  Kaladan Project: Looking East for Economic Development - Essar
68  Ministry of Development of North Eastern Region, North East India (mdoner.gov.in)
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

•	पल टवा से भारत-म्यांमार सीमा तक 110 किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण। [एजेंसी (मसैर्स इरकॉन) विदेश 
मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित किए जा रहे सड़क घटक को निष्पादित करने के लिए]

कार्यान्वयन ढांचा 
•	 भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय नोडल एजेंसी है ।
•	 म्यांमार की ओर से विदेश मंत्रालय (एमएफए) नोडल एजेंसी है। 
•	 फ्रे मवर्क  समझौता और दो प्रोटोकॉल (ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पर प्रोटोकॉल और रखरखाव पर प्रोटोकॉल) के साथ दोनों 

पक्षों द्वारा 2 अप्रैल 2008 को हस्ताक्षर किए गए। 
•	 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को विदेश मंत्रालय और आईडब्ल्यूएआई के बीच 

दिनांक 19.3.2009 के समझौत े के तहत पीडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। पीडीसी के रूप में 
आईडब्ल्यूएआई की जिम्मेदारी वर्तमान में पोर्ट और आईडब्ल्यूटी घटकों के कार्यान्वयन के लिए है।69

परियोजना विवरण 
मई 2018 तक, भारत ने भारत के भीतर 100 किमी (62 मील) 4-लेन आइजोल-ज़ोरिनपुई राजमार्ग और म्यांमार 
के भीतर 2 किमी (1.2 मील) ज़ोरिनपुई-कालतवा 2-लेन राजमार्ग के लिए सभी अनुबंधों किये, जिसे 2019 में 
पूरा किया जाएगा। हालाँकि, भारत द्वारा उजागर की गई कुछ तार्कि क चुनौतियों के बावजूद सित्तवे बंदरगाह का 
संचालन किया गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार परियोजना अंतिम चरण में है और यह म्यांमार में 
राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित नहीं होगी।71

लाभ 
यह मल्टी मॉडल परियोजना बहुआयामी है। जलमार्ग और सड़क दोनों के शामिल होने से परिवहन की दरूी और 
लागत में कमी आएगी और अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार का विस्तार होगा। परियोजना की सबसे बड़ी 
क्षमता पूर्वोत्तर के विकास में निहित है, जहां पूर्वोत्तर भारत से माल को भारत में अन्य बंदरगाहों से रोडवेज के 
माध्यम से ले जाने के बजाय सीधे समुद्र के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। इस परियोजना के एक हिस्से के 
रूप में, भारत सरकार सिटवे बंदरगाह को बड़े मालवाहक जहाजों को संभालने में सक्षम बनाने के लिए म्यांमार का 
पुनर्निर्माण कर रही है।  वर्तमान में 2000-3000 टन के जहाजों को संभालने वाला बंदरगाह 20000 टन के जहाजों 
की क्षमता को संभालने के लिए विकसित किया जा रहा है। परियोजना के लिए लगभग 134 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर का निवेश करत ेहुए, भारत दिसंबर 2018 में बंदरगाह और अंततः अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल सौप रहा है।72

कनेक्टिविटी बढ़ोतरी के अलावा, कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना संभावित रूप से स्थानीय आर्थिक विकास के 
माध्यम से आंतरिक और साथ ही सीमा पार सुरक्षा की बेहतरी सहित अन्य लाभ प्रदान करेगी।73

कलादान परियोजना में स्थानीय लोगों के लिए कई लाभ प्रदान करने की क्षमता है, जसेै: 
•	 बेहतर परिवहन संरचना 
•	 स्थानीय किसानों और उत्पादकों के लिए व्यापार के अवसरों में वृद्धि 
	 खाद्य कीमतों में कमी और भोजन तक बेहतर पहंुच 
•	प रियोजना निर्माण और रखरखाव में रोजगार के अवसर 
•	 स्थानीय लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए आर्थिक विकास74

परियोजना से उभरती चितंाएं 
उदाहरण के लिए, कलादान आदंोलन, सिविल सोसाइटी संगठनों और पर्यावरण समूह का एक छत्र समूह, में 
परियोजना के कार्यान्वयन में अस्पष्टता के लिए भारत की आलोचना की । स्थानीय समुदायों को स्पष्ट रूप से 
परियोजना के प्रभाव के बारे में परामर्श या सूचित नहीं किया गया था। उन्हें परियोजना के लाभों में शामिल नहीं 

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

Construction of a highway from Paletwa to India-Myanmar border for 110 kms� [Agency (M/s� IRCON) to 
execute Road component being arranged by MEA]

Implementation framework

MEA is the nodal agency on Indian side•	

Ministry of Foreign Affairs (MFA) is the nodal agency on the Myanmar side�•	

Framework Agreement and two protocols (Protocol on Transit Transport and Protocol on maintenance) •	
signed by the two sides on 2nd April 2008�

Inland Waterways Authority of India (IWAI) has been appointed as the PDC vide agreement dated 19�3�2009 •	
between MEA and IWAI� The responsibility of IWAI as PDC is at present for implementation of the Port 
& IWT components69�

Project Details 

As of May 2018, India has awarded all the contract for 100 km (62 mi) 4-lane Aizawl-Zorinpui highway within 
India and 2 km (1�2 mi) Zorinpui-Kaletwa 2-lane highway within Myanmar, which will be completed by the 
201970� However, the Sittwe port has been operationalized despite a few logical challenges flagged by India� 
According to External Affairs Minister S� Jaishankar the project is in final stages and will not be impacted by the 
political instability in Myanmar71� 

advantages

This multi-modal project is multifaceted� Involvement of both waterways and roadways will reduce the distance 
& the cost of transportation, and expand India’s trade with other countries� The biggest potential of the project 
lies in developing the NE, where the goods from North-East India can be directlytransported through sea instead 
of taking it through roadways from other ports in India�As a part of this project, The Indian government is 
rebuilding Myanmar’s Sittwe port to make it capable of handling large cargo ships� The port which currently 
handles 2000-3000 ton vessels is being developed to handle a capacity of 20000-ton vessels� Investing around 
US$ 134 million for the project, India is handing over the port in December 2018 and eventually the inland 
waterway terminal72� 

Other than enhanced connectivity, the Kaladan multi-modal project can potentially result in other benefits 
including the betterment of internal as well as cross-border security through local economic development73�

The Kaladan Project has the potential to provide a number of benefits for local people, such as:

improved transportation infrastructure •	

increased trade opportunities for local farmers and producers•	

lower food prices and improved access to food •	

employment opportunities on project construction and maintenance•	

economic development for local small and medium sized enterprises•	 74

Concerns emerging from the project

The Kaladan movement, an umbrella group of civil society organizations and environmental groups, for instance, 
has criticized India for opacity in the implementation of the project� Local communities were apparently not 
consulted or informed about the project’s impact� They are not being included in the project’s benefits and are 

69   Ibid
70  India ramps up Myanmar ties to gain foothold in ASEAN | The Myanmar Times (mmtimes.com)
71  India-Myanmar Kaladan project in final stages: Jaishankar - The Hindu
72  From Look East to Act East: A review of Kaladan Multi-Modal Transport Project - Centre for Public Policy Research 

(CPPR)
73  India to provide debt service relief to Myanmar under the G20 initiative - The Economic Times (indiatimes.com)
74  Inside_Kaladan Movement Briefer_English [2].indd (burmariversnetwork.org)
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

किया जा रहा है और मजदरूी के संबंध में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कार्यकर्ता कलादान परियोजना 
के पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाल प्रभावों की ओर भी ध्यान आकर्षित 
कर रहे है।75 कलादान परियोजना में स्थानीय समुदायों पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी क्षमता है, जसेै:
•	प रियोजना निर्माण के दौरान जबरन श्रम का उपयोग 
•	 भूमि की जब्ती और जबरन निष्कासन  
•	 आजीविका में व्यवधान और नुकसान
•	 बर्मा सेना के सैनिकों की उपस्थिति में वृद्धि 
•	 आवाजाही की स्वतंत्रता और परिवहन तक पहंुच पर प्रतिबंध 
•	 अवधै कराधान और जबरन वसूली 
•	 प्रदषूण और पर्यावरण क्षरण 
•	 स्वदेशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन76 

हालांकि, ऐसे कई उदाहरण है जहां भारत ने स्थानीय प्रदर्शनकारियों की चिंताओ ंको दरू करने की कोशिश की है 
और परियोजना से प्रभावित समुदायों के साथ समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है।77

कलादान एमएमटी परियोजना का प्रभाव विश ल्ेषण
सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव मध्यम स्तर पर प्रभाव विस्तृत स्तर पर प्रभाव

परियोजना के विकास के लिए 
स्थानीय समुदायों से भूमि 

अधिग्रहण89

स्वास्थ्य समस्याओं की रिपोर्ट नहीं 
की गई। हालांकि विद्रोही समूहों 
द्वारा हिंसा में वृद्धि हुई है।10

परियोजना कार्यान्वयन में देरी11

रखाइन और अराकान क्षेत्र की 
जवै विविधता, पारिस्थितिकी पर 

प्रभाव12

आजीविका के नुकसान की  
सूचना दी13 14

सीमा पार पारिस्थितिकी और जैव 
विविधता पर कोई प्रभाव नहीं 

रिपोर्ट किया गया

रवांडा-भारत न्याबोरोंगो पावर प्लांट
न्याबारोंगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रवांडा में स्थित 28 मेगावाट (38,000 एचपी) हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 
है जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारत की क्रे डिट 
लाइन के हिस्से के रूप में कमीशन किया गया है। माना जाता है कि हाइड्रो पावर स्टेशन रवांडा की उत्पादन 
क्षमता को 114 मेगावाट से बढ़ाकर 147 मेगावाट78 कर देगा और यह देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन 
होगा।79 इस परियोजना में एक बांध शामिल है, जो नदी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, मवोगो नदी पर, 
जो न्याबारोंगो नदी की सहायक नदियों में से एक है।
पावर स्टेशन रवांडा के दक्षिणी प्रांत में मुशीशिरो, मुहंगा जिल के पास, न्याबारोंगो नदी के पार स्थित है। यह 
स्थान रवांडा की राजधानी और सबसे बड़े शहर किगाली के दक्षिण-पश्चिम में सड़क मार्ग से लगभग 75 किलोमीटर 
(47 मील) की दरूी पर स्थित है।80

भारत द्वारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दो फर्मों को 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 
क्रे डिट देने की पेशकश के बाद यह परियोजना पूरी हुई, जबकि रवांडा ने शषे 17.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर81 का 
योगदान दिया। इससे पहले 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो एलओसी रवांडा सरकार को दिए गए थे।82 रवांडा 
सरकार ने पावर स्टेशन को उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी है और इस तरह के बड़े संरचना निर्माण के लिए तकनीकी 
विशषेज्ञता और एलओसी प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की गई।83 यह भी देखा गया है कि 
इस परियोजना से देश के लिए पेट्रोलियम आयात में मामूली कमी आई है और यह जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा 
पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है।13

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

being discriminated against with regard to wages� Activists are also drawing attention to the Kaladan project’s 
destructive impact on the environment and impacts on local livelihoods75�The Kaladan Project also has the 
potential to bring a number of negative impacts to local communities, such as:

the use of forced labour during project construction•	

land confiscation and forced eviction•	

disruption of and loss of livelihoods •	

increased presence of Burma Army troops •	

restrictions on freedom of movement and access to transportation •	

illegal taxation and extortion •	

pollution and environmental degradation•	

 violations of indigenous peoples’ rights•	 76

However, there have been instances where India has tried to address the concerns of local protestors and ensured 
equal representation with communities affected by the project77�

Impact analysis of Kaladan MMT Project

Micro Level Impact Meso Level Impact Macro Level Impact

Land acquired from local 
communities for developing the 
project89

Health issues not reported. 
However violence by insurgent 
groups has increased10�

Delay in project implementation11

Effect on biodiversity, ecology 
of the Rakhine and Arakan 
region12

Loss of livelihoods reported1314 No reported effect on trans-
boundary ecology and biodiversity  

Rwanda-India nyaborongo Power Plant
Nyabarongo I Hydroelectric Power Station is a 28 megawatts (38,000 hp) hydroelectric power station in Rwanda 
which has been commissioned by Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) and Angelique International Ltd� as part 
of India’s Line of Credit� The hydro power station is believed to increase Rwanda’s installed generation capacity to 
24% from 114 MW to 147 MW78 and will be the biggest hydro electric station in the country79�The project involves 
a dam, with run of river design, across the River Mwogo, one of the tributaries of Nyabarongo River� 

The power station is located across the Nyabarongo River, near the settlement of Mushishiro, Muhanga District, 
in Rwanda’s Southern Province� This location lies approximately 75 kilometres (47 mi), by road, southwest 
of Kigali, the capital and largest city in Rwanda80�

The project was completed after India offered the two firms a credit of $91M through Export-Import Bank of 
India, while Rwanda contributed the remaining US$17�7M81� Earlier Two LOCs aggregating US$ 80 mn were 
extended to the Government of Rwanda82� Rwanda government has enthusiastically responded to the power 
station and has applauded India’s efforts in providing technical expertise and LOC for constructing such a mega 
infrastructure83� The project is also seen to have marginally reduced petroleum imports for the country and is 
steering its dependency from fossil fuels to clean energy13� 

75  chin-human-rights-organisation-project-kaladan-movement-external-evaluation-report.pdf (norad.no)
76  Inside_Kaladan Movement Briefer_English [2].indd (burmariversnetwork.org)
77  The Trouble With India’s Projects in Myanmar – The Diplomat
78  BHEL commissions hydro power plant in Rwanda, Africa - The Economic Times (indiatimes.com)
79  Exim Bank of India’s LOCs: Boosting India’s international trade (indiainfoline.com)
80  Distance between Kigali (Kigali) and Mushishiro (Gitarama) (Rwanda) (globefeed.com)
81  India and Rwanda Seal Nyabarongo II Power Deal – KT PRESS
82  Slide 1 (ris.org.in)
83  India, Rwanda become strategic partners | Business Standard News (business-standard.com)
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

मवोगो सहायक नदी
बांध मवोगो नदी पर बनाया गया है, जो न्याबोरोंगो नदी की एक सहायक नदी है, यह नील नदी बेसिन में 
न्याबारोंगो नदी-अपस्ट्रीम की रचना करने वाली 3 सहायक नदियों में से एक है। यह तीन मुख्य सहायक नदियों 
और ऊपरी न्याबारोंगो नदी के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाला एक लंबा जल क्षेत्र है, उनमें से मवोगो 
नदी जो जल क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी कोने से निकलती है और मबिरुरुमे के साथ इसके संगम पर न्याबारोंगो नदी 
में मिल जाती है।

मवोगो नदी के आस पास एक बसा हुआ समुदाय है जो बड़े पमैाने पर कृषि  से जीवन बसर करता है।84 खनिजों 
की सफाई के लिए न्यानजा धारा का उपयोग करत ेहुए खनन गतिविधि के परिणामस्वरूप मवोगो नदी आर्द्रभूमि 
भारी प्रदषूण में है।85 86

न्याबोरोंगो पावर परियोजना का प्रभाव विश ल्ेषण 
इस बात के सीमित प्रमाण है कि भारतीय एलओसी के सहयोग से बना न्याबोरोंगो परियोजना से किसी भी 
मानवाधिकार, वित्तीय संकट और पारिस्थितिक और पर्यावरणीय पतन में सहयोग किया है। हालाँकि, पर्यावरण 
संबंधी चिंताएँ थीं कि मवोगो ऊपरी जल क्षेत्र पर भू-वजै्ञानिक परिवर्तन का प्रभाव पड़गेा । यह प्रमुख रूप से 
वर्तमान खनन गतिविधियों के कारण है, जिन्होंने अवसादन में योगदान दिया है,87 जिन्हें सीधे तौर पर भारत 
द्वारा विकसित पावर परियोजना के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
प्रभाव विश ल्ेषण

सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव मध्यम स्तर पर प्रभाव विस्तृत स्तर पर प्रभाव

जबरन अधिग्रहण की कोई रिपोर्ट 
नहीं की गई

कोई स्वास्थ्य समस्या रिपोर्ट नहीं 
की गई

ईआईए रिपोर्ट सार्वजनिक पहंुच के 
लिए उपलब्ध नहीं है

मवोगो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र की जैव 
विविधता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव 
नहीं

रोजगार वृद्धि के कम प्रमाण और 
आजीविका के लिए खतरा

ऋण समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं 
हुई

भारत-रवांडा विकास परियोजनाएं 
ग्रामीण रवांडा में 35 स्कूल ों का सौर विद्युतीकरण 2014 में रुपये के अनुदान के तहत पूरा किया गया था। भारत 
सरकार से 2.59 करोड़। - रवांडा भारत के विकासात्मक नियंत्रण रेखा के प्रमुख लाभार्थियों में से एक रहा है।
-	� भारत ने निर्यात लक्षित सिंचित कृषि  परियोजना के विकास और इसके विस्तार के लिए 2013 में कुल 

120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी का विस्तार किया है।
-	� 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण कें द्रों की स्थापना के लिए 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर 

मूल्य के एलओसी के लिए एक समझौता ज्ञापन और 24 मई 2017 को भारत 
के एक्ज़िम बैंक और रवांडा सरकार के बीच 4 व्यावसायिक ऊष्मायन कें द्रों 
पर हस्ताक्षर किए गए।

-	� बेस-बुटारो-किदेहो सड़क के उन्नयन के लिए यूएस $ 66.6 मिलियन के 
एलओसी पर एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच हस्ताक्षर किए 
गए थे। 14 मई 2018 को रवांडा के।

-	� अब तक रवांडा तक विस्तारित एलओसी की कुल मात्रा (जुलाई, 
2018 में रवांडा की यात्रा के दौरान माननीय पीएम मोदी द्वारा 
घोषित दो एलओसी सहित) यूएसडी 547 मिलियन है।

-	� अब तक रवांडा तक विस्तारित एलओसी की कुल मात्रा (जुलाई, 
2018 में रवांडा की यात्रा के दौरान माननीय पीएम मोदी द्वारा 
घोषित दो एलओसी सहित) यूएसडी 547 मिलियन है।

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

Mwogo Tributary 
The dam is built on Mwogo River, which is a tributary of Nyaborongo river it is one of the 3 tributaries composing 
Nyabarongo River –upstream in Nile river basin� This is an elongated catchment area sloping down from south to 
north with three main tributaries and the upper Nyabarongo River itself, among them is the Mwogo river which 
originates in the south-eastern corner of the catchment and becomes the Nyabarongo at its confluence with the 
Mbirurume River�

The Mwogo river has a settled community which is largely involved in agricultural livelihoods84� The Mwogo 
river wetland is under heavy pollution as a result of the mining activity using the stream Nyanza for cleaning 
minerals�8586

Impact analysis of nyaborongo Power Project

There is limited evidence that Nyaborongo I supported by Indian LOC has contributed to any human rights, 
financial distress and ecological and environmental degradation� However, there were always environmental 
concerns that dominated Mwogo upper catchment’s geological change� This is mainly due to existing mining 
activities that have contributed to sedimentation87 which are not directly seen to be a cause by the power 
project developed by India�

Micro level Impact Meso level Impact Macro level Impact 

No issues of forced acquisition 
reported 

No health issues reported EIA report not available for 
public access

No substantial effect on 
biodiversity of Mwogo Upper 
catchment area

Little evidence of increased 
employment and threat to 
livelihoods

No debt issues reported 

India-Rwanda Development Projects

Solar electrification of 35 schools in Rural Rwanda was completed in 2014 under a grant of Rs� 2�59 Crore from 
Government of India� - Rwanda has been one of prominent beneficiaries of India’s developmental LoCs� 

-   India has extended in 2013 LoCs totalling US $ 120 million for the development of Export Targeted Irrigated 
Agriculture Project and its expansion

 -   An MoU for LOCs worth US $ 81 million for establishment of 10 vocational training centres and  
4 business incubation centres was signed between the EXIM Bank of India and Government of Rwanda 
on 24 May 2017�

 -   LOC worth US $ 66�6 mn for upgradation of Base-Butaro-Kideho road was 
signed between EXIM Bank of India and Govt� of Rwanda on 14 May 
2018�

 -   The total volume of LoCs extended to Rwanda so far till date (including two 
LoCs announced by Hon’ble PM Modi during visit to Rwanda in July, 2018) 
are USD547 million�

 -   In February 2017, India and Rwanda also signed Bilateral Air Services 
Agreement (Rwandair has already started commercial operations 
to Mumbai) and an agreement for the exemption of visa for 
diplomatic and official passport holders� 

Source: Ministry of External Affairs, Government of India

84  PD NYAMAGABE Revised version.pdf (fonerwa.org)
85  GLOWS_techpub_cover_sans_line (rwb.rw)
86  Nyabarongo upstream watershed rehabilitation plan (rwb.rw)
87   Ibid 
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

नेपाल-भारत कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन
नेपाल सरकार (जीओएन) ने कोशी कॉरिडोर 220 kv ट्रांसमिशन 
लाइन परियोजना के निर्माण के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ 
इंडिया के साथ डॉलर क्रे डिट लाइन समझौत ेपर हस्ताक्षर किए और 
इस परियोजना के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) लाभार्थी 
है। भारतीय कांट्रेक्टर लार्सन एंड टर्बो 25.29 मिलियन डॉलर की 
लागत से कॉरिडोर परियोजना के दसूरे घटक के तहत बसंतपर, 
बनेश्वर और तमुलिंगतार में तीन सबस्टेशन का निर्माण कर रहा है। 
बिजली प्राधिकरण ने जनू 2016 में सबस्टेशन पर काम शरुू किया 
और फरवरी 2020 तक पूरा करने की समय सीमा तय की है।88

ट्रांसमिशन लाइन नेपाल के कोशी और मेची क्षेत्र में चयनित 
जल विद्युत परियोजनाओं को बिजली निकासी में मदद करेगी 
जिन्हें निकट भविष्य में संचालित किया जाना है। कोशी कॉरिडोर 
ट्रांसमिशन लाइन भोजपुर, संखुवासभा, तहेराथुम और टेपेलेजुंग प्रांत 
में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न बिजली 
प्रदान करेगी। यह लाइन राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी।89 90

परियोजना विवरण 
इस परियोजना में निम्नलिखित चार घटक शामिल है: 
1)	� इनारुवा (सुनसारी जिला) से बसंतपुर (तरेहथुम जिला) से खंडबाड़ी (संखुवासभा जिला) तक 110 किलोमीटर 

लंबी डबल सर्कि ट 220 kv ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण; 
2)	 खंडबाड़ी, बनेश्वर और बसंतपर में 220/132/33/11 kv सबस्टेशन का निर्माण; 
3)	� 30 किलोमीटर डबल सर्कि ट 220 kv ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण बसंतपुर (तरेहथुम जिल) से हैगपांग 

(तपलजंग जिल) तक; 
4)	तापल जंग जिल के हैगपांग में 220/132/33/11 kv सबस्टेशन का निर्माण।91

परियोजना से उत्पन्न चितंाएं 
वनों की कटाई, पर्यावरणीय गिरावट, पर्यटन पर रोक आदि विभिन्न मामलों पर स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध 
के कारण कोशी ट्रांसमिशन लाइन को देरी का सामना करना पड़ा।92 
•	� स्थानीय वन अधिकारी परियोजना की प्रगति में बाधा डाल रहे है और परियोजना अधिकारियों को सबस्टेशनों 

के निर्माण के लिए स्थानीय नदियों से निर्माण सामग्री निकालने से रोक रहे है।93 जसैा कि स्थानीय लोगों ने 
प्रमाणित किया है, यह परियोजना पर्यावरणीय क्षति का कारण भी बन सकती है। 

•	� कोशी कॉरिडोर परियोजना के दसूरे पकेैज, जिसमें उपरोक्त सबस्टेशनों का निर्माण शामिल है, को आलोचना 
का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसका अनुबंध दसूरे सबसे कम बोली लगाने वाल को दिया गया है जो 
सार्वजनिक खरीद अधिनियम के खिलाफ है। अधिनियम में कहा गया है कि अनुबंध सबसे कम बोली लगाने 
वाल को दिया जाना चाहिए।94 

•	� इनारुवा से टापलजंग तक ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर - कॉरिडोर के रास्ते में पड़े पेड़ों को काटने से संबंधित 
मुद्दों के कारण निर्माण कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना कॉरिडोर के लिए 
लगभग 9,000 पेड़ों को काटना होगा।95 इसे हल करने के लिए धरान क्षेत्र में कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन 

NEPAL

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

nepal-India Koshi Corridor Transmission line
Government of Nepal (GoN) signed a Dollar Credit Line 
Agreement with Export-Import Bank of India for Construction 
of Koshi Corridor 220 KV Transmission line project and Nepal 
Electricity Authority (NEA) is beneficiary for this project� Indian 
contractor Larsen and Turbo has been building three substations 
at Basantapur, Baneshwar and Tumlingtar under the second 
component of the corridor project at a cost of $25�29 million� The 
electricity authority began works on the substation in June 2016 
and has set a completion deadline of February 202088�

The transmission line will help in evacuating power form selected 
hydropower projects in the Koshi & Mechi Zone of Nepal that are 
to be operated in near future�The Koshi corridor transmission line 
will evacuate the powers generated by the hydropower projects 
under-construction in Bhojpur, Sankhuwasabha, Teharathum and 
Tapelejung of province 1� This line will act as a link to national 
Transmission line8990�

Project Details
This project comprises of following four components:

Construction of 110 KM long double circuit 220 KV Transmission Line from Inaruwa (Sunsari District) to 1� 
Basantapur (Terhathum District) to Khandbari (sankhuwasabha District);

Construction of 220/132/33/11 KV substations at Khandbari, baneshwar & Basantapur;2� 

Construction of 30 Km double circuit 220 KV Transmission Line form Basantapur (Terhathum District) to 3� 
Hangpang (Taplejung District);

Construction of 220/132/33/11 KV substations at Hangpang of Taplejung district4� 91�

Concerns emanating from the project
The Koshi transmission line faced a classic case of delay owing to protests by local communities on various counts 
of causing deforestation, environmental degradation, averting tourism etc92� 

Local forest officials have been impeding progress of the project and barred project officers from extracting •	
construction materials from local rivers for the construction of substations�93The project is also causing 
environmental damage as attested by locals�

The second package of the Koshi Corridor project, which includes the construction of the aforementioned •	
substations, has faced criticism as its contract has been awarded to the second lowest bidder which is against 
the Public Procurement Act� The act states that the contract must be awarded to the lowest bidder94� 

The transmission line corridor from Inaruwa to Taplejung — is facing problems in construction works due •	
to issues related to cutting down of trees that lie along the path of the corridor�The project will have to cut 
down approximately 9,000 trees along the corridor95� To solve this imbroglio  task force has been formed to 

88  english_enc_-605thissue(18-24_may_2019).pdf (ippan.org.np)
89  NEA Resumes The Construction of 220 kV Kosi Corridor Transmission Line | New Spotlight Magazine (spotlightnepal.

com)
90  Final-ESMF-for-PSRSHDP.pdf (nea.org.np)
91  Koshi Corridor 220 KV Transmission line: Total Management Services (tms.com.np)
92  Construction of Koshi Corridor faces delay - The Himalayan Times - Nepal’s No.1 English Daily Newspaper | Nepal 

News, Latest Politics, Business, World, Sports, Entertainment, Travel, Life Style News
93  Koshi corridor power line project faces new setback, likely to miss deadline by 10 months (kathmandupost.com)
94  Construction of Koshi Corridor faces delay – Bolchha Nepal
95  Construction of Koshi Corridor faces delay - The Himalayan Times - Nepal’s No.1 English Daily Newspaper | Nepal 

News, Latest Politics, Business, World, Sports, Entertainment, Travel, Life Style News

nePal
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

परियोजना की समस्याओं को हल करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण 
(एनईए) के अनुसार, सुनसारी के मुख्य जिला अधिकारी के समन्वय में एक टास्क फोर्स का गठन किया  
गया है।96

2019 तक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) द्वारा धरान उप-महानगरीय शहर के स्थानीय लोगों के साथ 
मतभेदों को हल करने के बाद कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन पर काम फिर से शुरू हो गया है। पावर यूटिलिटी 
के अधिकारियों के अनुसार, एनईए द्वारा अंतिम रूप दिए गए मार्ग पर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर स्थानीय 
इकाई को अब कोई आपत्ति नहीं है।97

प्रभाव विश ल्ेषण
सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव मध्यम स्तर पर प्रभाव विस्तृत स्तर पर प्रभाव

परियोजना के खिलाफ स्थानीय 
समुदाय, वन अधिकारियों का विरोध

कोई स्वास्थ्य समस्या रिपोर्ट नहीं 
की गई

बोलीदाताओ ं के चयन में गैर-
पारदर्शिता के मुद्दों की सूचना दी 
गई

9000 पेड़ काटे गए
क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों पर 
नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता 
जताई गई

कोई ऋण समस्या रिपोर्ट नहीं की 
गई

सोलू ट्रांसमिशन कॉरिडोर लाइन का रुकना 
कोशी पावर स्टेशन की प्रगति को रोकने की तर्ज पर, अब सोलू ट्रांसमिशन कॉरिडोर जिसे एक्जिम बैंक द्वारा 29 
मिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉफ्ट लोन के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है, समान चुनौतियों का सामना कर 
रहा है। उदयपुर जिल के कटारी नगर पालिका के मारुवा हरित सामुदायिक वन के उपभोक्ताओं द्वारा परियोजना 
कार्य में बाधा डाली गई, भूमि के मुआवजे की मांग, ट्रांसमिशन लाइन के मार्ग की मांग और ट्रांसमिशन लाइन 
टावर को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की।98 हालांकि, अब मुद्दों को हल करने के साथ, ट्रांसमिशन कॉरिडोर 
जल्द ही फिर से शुरू होगा जो कोविड -19 के कारण अत्यधिक विलंबित हो गया था।99

ग्लोबल साउथ में भारत के सहयोग से अन्य संरचना परियोजनाएं
ऐसे अन्य कई देश है जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय वित्त पोषण से लाभान्वित हुए है, जिससे ग्लोबल साउथ 
देशों की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ कुछ स्तर तक कम करने में मदद मिली है।100 इनमें से कई परियोजनाएं 
भारतीय एलओसी का हिस्सा है और रियायती दरों101 पर प्रदान की गई है और भारत और ग्लोबल साउथ के बीच 
विकास साझदेारी को गहरा करती है।
•	 �टोगो सौर ऊर्जा परियोजना का वित्तपोषण: भारतीय एक्ज़िम बैंक सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा के माध्यम से 

350 इलाकों के विद्युतीकरण के लिए टोगो सरकार को 40 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान कर रहा है। इस 
परियोजना से टोगो में बिजली की पहंुच में सुधार होगा। आवंटित राशि से 500 स्कूल ों में ऑफ-ग्रिड सौर तंत्र 
की स्थापना के माध्यम से 350 इलाकों के विद्युतीकरण होगा। टोगो सरकार प्रभावित इलाकों में 12,000 
सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नए फंड का इस्तेमाल करेगी। इस स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से कृषि  क्षेत्र 
को लाभ होगा, क्योंकि यह 2,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई तंत्र के अधिग्रहण में भी मदद करेगा। पीने के 
पानी के क्षेत्र में, टोगो सरकार ने 500 पेयजल आपूर् ति तंत्र (एईपी) को सौर-संचालित पंपिगं सिस्टम से लसै 
करने की योजना बनाई है।102

•	 �तंजानिया में जल आपरू्ति को सदुृढ़ बनाना: एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने अफ्रीकी देश 
में जल आपूर् ति परियोजनाओं के लिए तंजानिया को 500 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3,542 करोड़ 

A  CIVIL  SOCIETY  ANALYSIS 

solve the problems facing the Koshi corridor transmission line project in Dharan area�According to Nepal 
Electricity Authority (NEA), a task force has been formed under the coordination of Chief District Officer 
of Sunsari96�

As of 2019, Work on Koshi Corridor Transmission Line has resumed after the Nepal Electricity Authority (NEA) 
has resolved differences with the locals of Dharan Sub-Metropolitan City� According to officials of the power 
utility, the local unit now has no objection over building transmission line on the route finalized by the NEA97�

Impact analysis 
Micro level Impact Meso level Impact Macro level Impact 

Protests by local community, forest 
officers against the project No health issues reported 

Issues have been reported of 
non-transparency in selection of 
bidders

9000 trees cut down
Concern raised about negative 
effect on tourism activities in the 
region

No debt issues reported 

stalling of solu Transmission Corridor line
On similar lines of halting the progress of Koshi Power Station, now Solu Transmission Corridor which has 
been financed by EXIM Bank through a $29 million soft loan is facing similar challenges� The project work was 
obstructed by consumers of Maruwa Harit Community Forest of Katari Municipality-4 of Udaypur district, 
following demanded compensation for land, route of transmission line and demanded that transmission line 
tower be shifted elsewhere98�However, with issues now resolved, the transmission corridor will soon resume 
which had been inordinately delayed due to COVID-1999�

other infrastructure projects supported by India across 
global south
There are many other countries which are availing the benefits of Indian financing in crucial sectors which have 
helped global south countries in mitigating socio-economic challenges to a level100� Many of these projects are 
part of Indian LOC’s and have been provided at concessional rates101 and deepen development partnerships 
between India and global south� 

Financing Togo’s Solar Energy•	 : Exim Bank of India is providing USD 40 million to the Togolese government 
for the electrification of 350 localities via solar photovoltaic energy� This project should improve access 
to electricity in Togo� The funds allocated will go towards the electrification of 350 localities through the 
installation of off-grid solar systems in 500 schools� The Togolese government will use the new funds to 
install 12,000 solar street lights in the affected localities� The agriculture sector will benefit from this clean 
energy project, as it will also allow the acquisition of 2,000 solar-powered irrigation systems� In the area of 
drinking water, the Togolese government and its partner plan to equip 500 drinking water supply systems 
(AEP) with solar-powered pumping systems102�

Strengthening Water Supply in Tanzania•	 : Export-Import Bank of India (Exim Bank) has extended a credit 
facility of USD 500 million (about Rs 3,542 crore) to Tanzania for water supply projects in the African 

96  Taskforce formed to solve problems facing Koshi corridor transmission line | NepalEnergyForum
97  Work resumes in Koshi Corridor - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest 

News Articles (nagariknetwork.com)
98  Solu Corridor transmission line project to resume work | NepalEnergyForum
99  Solu corridor transmission line project deadline extended for the fourth time (kathmandupost.com)
100  India’s Lines of Credit to Africa in Health: Opportunity to Build a Key Pillar to the Economy | ORF (orfonline.org)
101  India-Africa relations: Partnership, COVID-19 setback and the way forward | ORF (orfonline.org)
102  TOGO: Exim Bank of India Finances the Electrification of 350 Localities Via Solar - World-Energy
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ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

रुपये) की ऋण सुविधा प्रदान की है। एक्ज़िम बैंक ने 10 मई, 2018 को तंजानिया सरकार के साथ जल 
आपूर् ति योजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से 500 मिलियन अमरीकी डालर की भारत सरकार की लाइन 
ऑफ क्रे डिट उपलब्ध कराने के लिए समझौत ेपर हस्ताक्षर किए।103 

•	 �अफगानिस्तान में संरचना का विस्तार: भारत अफगानिस्तान को उसकी विभिन्न संरचना विकास परियोजनाओं 
में मदद करता रहा है।104 प्रयासों में जरंज-डलेाराम राजमार्ग का निर्माण, पुल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन का 
निर्माण, सलमा बांध का निर्माण, 11 प्रांतों में दरूसंचार संरचना की पुनः स्थापना, अफगान संसद का निर्माण 
और पूरे देश में टेलीविजन नेटवर्क  का विस्तार शामिल है।105

•	 �मंगोलिया की ऊर्जा जरूरतों का विकास: मंगोल रिफाइनरी परियोजना भारत सरकार द्वारा अपने लाइन ऑफ 
क्रे डिट (एलओसी) कार्यक्रम के तहत शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना है और इससे मंगोलिया की ईंधन 
आयात निर्भरता में कुछ कमी आने की उम्मीद है। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी को भारत से 1.236 बिलियन 
डॉलर की लाइन ऑफ क्रे डिट का उपयोग करके 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वीकृत  लागत पर बनाया 
जाएगा।106 भारत ने संरचना के विकास के लिए एलओसी भी प्रदान किया है और भूमि से घिरे मध्य एशियाई 
राष्ट्र के साथ रणनीतिक साझदेारी पर जोर दिया है।107

•	 �जिम्बाब्वे में बिजली आपरू्ति का विकास: एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने जिम्बाब्वे 
गणराज्य के साथ दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को भारत सरकार द्वारा समर्थित ऋण सहायता (एलओसी) 
उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया और जिम्बाब्वे गणराज्य में पुनर्मूल्यांकन/बढ़ी हुई परियोजना 
लागत पर बुलावायो थर्मल पावर प्लांट के नवीनीकरण/विकास के वित्तपोषण के उद्देश्य से 23 मिलियन 
अमरीकी डालर का ऋण दिया।108

•	 �जलवाय ुपरिवर्तन से कैरेबियाई देशों की रक्षा करना: जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से लड़ने के लिए 
भारत ने जलवायु संरक्षण परियोजनाओ ं के लिए कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्कि ट (कैरिकॉम) के 
सदस्य देशों को ऋण सहायता के रूप में 150 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान दिया।109 कैरिबियाई राष्ट्र 
ज्यादातर छोटे द्वीपों से बने है और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित हुए है।110

•	 �मालदीव में कनेक्टिविटी के लिए संरचना क्षमता विकसित करना: एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया (एक्ज़िम 
बैंक) ने 12 अक्टूबर, 2020 को मालदीव गणराज्य में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी - (मेल’ से थिलाफुशी लिंक) 
परियोजना शुरू करने के उद्देश्य से मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ 400 अमरीकी डालर की ऋण 
सहायता (एलओसी) उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया है।111 ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट 
(जीएमसीपी) मालदीव में सबसे बड़ी सामाजिक संरचना परियोजना होगी, जो माल को तीन पड़ोसी द्वीपों- 
विलिंगिली, गुल्हिफाल्हू और थिलाफुशी से जोड़ती है।112 इसके अलावा, भारत पड़ोसी द्वीप राष्ट्र में खेल 
संरचना निर्माण में भी निवेश कर रहा है।113

•	 �श्रीलंका में सौर ऊर्जा का वित्तपोषण: भारत ने विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 
मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रे डिट (एलओसी) प्रदान की। यह वित्तीय मदद 2030 तक अक्षय 
ऊर्जा स्रोतों द्वारा देश की 70 प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करके श्रीलंका सरकार 
को अपने सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।114 भारत ने कई अवसरों पर विभिन्न संरचना 
विकास परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को एलओसी अनुदान प्रदान किया है।115

INDIA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS 
IN GLOBAL SOUTH

country�Exim Bank signed an agreement on May 10, 2018, with the Tanzania government for making 
available to the latter a Government of India-supported line of credit of USD 500 million for the purpose 
of financing water supply schemes103�

Scaling Infrastructure in Afghanistan•	 : India has been helping104 Afghanistan in its various infrastructure 
development projects�  efforts have included the construction of the Zaranj-Delaram highway, the construction 
of the Pul-e-Khumri transmission line, construction of the Salma dam, restoration of the telecommunication 
infrastructure in 11 provinces, construction of the Afghan parliament and the expansion of the television 
network across the country105�

Developing energy needs of Mongolia:•	 The Mongol refinery project is the largest project undertaken by the 
government of India under its Lines of Credit (LoC) programme and is expected to cut some of Mongolia’s 
fuel import dependence� The petrochemical refinery to be built at an approximate cost of $1�25 billion 
utilising the $1�236 billion line of credit from India106� India has also provided LOC for infrastructure 
development and has stressed for a strategic partnership with the land-locked central Asian nation107�

Upgrading Power Supply in Zimbabwe:•	 Export-Import Bank of India (Exim Bank) has entered into an agreement 
dated April 04, 2019 with the Republic of Zimbabwe for making available to the latter a Government of 
India supported Line of Credit (LoC) of USD 23 million (USD Twenty Three Million only) for the purpose 
of financing renovation/upgradation of Bulawayo Thermal Power Plant at the revalidated/escalated project 
cost, in the Republic of Zimbabwe108� 

Safeguarding Caribbean nations from climate change:•	  In order to battle the adverse effect of climate change India 
extended a grant of USD 150 million as Line of Credit to the member states of the Caribbean Community 
and Common Market (CARICOM) for climate conservation projects109� The Caribbean nations are mostly 
composed of small islands and are the first to be affected by climate change and global warming110�

Developing infrastructural capacities for connectivity in Maldives•	 : Export-Import Bank of India (Exim Bank) 
has entered into an agreement dated October 12, 2020 with the Government of the Republic of Maldives, 
for making available Line of Credit (LoC) of USD 400 for the purpose of undertaking the Greater Male 
Connectivity – (Male’ to Thilafushi Link) project in the Republic of Maldives111� The Greater Male 
Connectivity Project (GMCP) will be the largest civilian infrastructure project in Maldives, connecting 
Male with three neighbouring islands- - Villingili, Gulhifalhu and Thilafushi112� Apart from this, India is also 
investing in creating sports infrastructure in the neighboring island nation113�

Financing solar energy in Sri Lanka•	 : India extended a USD 100 million Line of Credit (LOC) to Sri Lanka for 
various solar energy projects� This financial help will aid the Lankan government to boost their solar energy 
sector by ensuring the country’s 70 percent power requirements are fulfilled by renewable energy sources 
by 2030114� India on numerous occasions has provided LOC grants to Sri Lanka for various infrastructure 
development projects115� 

103  Exim Bank extends USD 500 mn loan to Tanzania for water projects | Business Standard News (business-standard.com)
104   In his remarks at the Shanghai Cooperation Organization, Defence Minister Rajnath Singh highlighted that India was 

involved in 500 development projects in Afghanistan. Rajnath Singh highlights Afghan crisis at SCO, talks about 500 
development projects by India | India News (timesnownews.com)

105  India’s Development Aid to Afghanistan: Does Afghanistan Need What India Gives? – The Diplomat
106  India helps Mongolia for its first petrochemical refinery (livemint.com)
107  PM Narendra Modi announces $1 billion line of credit for Mongolia | India News - Times of India (indiatimes.com)
108  Reserve Bank of India - Notifications (rbi.org.in)
109  India extends $150 million line of credit to CARICOM nations for climate conservation projects | Business Standard 

News (business-standard.com)
110  A Caribbean strategy to cope with climate change | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(unesco.org)
111  Reserve Bank of India - Notifications (rbi.org.in)
112  India to provide $500 million assistance for connectivity project in Maldives - Projects & Tenders - Construction Week 

Online India
113  India pledges USD 40 million for development of Maldives’ sports infrastructure | SunOnline International
114  India Extends $100 Million Line Of Credit To Sri Lanka For Solar Energy Projects (solarquarter.com)
115  India announces $400 million line of credit for infrastructure in Sri Lanka - The Hindu BusinessLine
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सिविल सोसाइटी विश ल्ेषण

सुझाव और निष्कर्ष
भारत को सरंचना से संबंधित अपनी विकास सहयोग नीतियों में एक संतलुित दृष्टिकोण सनुिश्चित करने की 
आवश्यकता है। उपलब्ध आकंड़ों के साथ, यह माना जा सकता है कि कई परियोजनाएं कुछ घरेल ूचनुौतियों का 
सामना कर रही है जिन्हें सकारात्मक कार्यों, स्थानीय समदुायों और हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने के 
माध्यम से परू्ण करने की आवश्यकता है। भारत की बहुत सी ऋण व्यवस्थाएं अधिकारों, पर्यावरण और भौगोलिक 
क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं पहंुचा रही है और इस प्रकार ग्लोबल साउथ में विकास परियोजनाओं का सहयोग करने 
के लिए सरकार के नेक इरादे को साबित किया है। हालांकि, सरंचना में भारत द्वारा द्विपक्षीय निवेश में सावधानी 
बरतने की जरूरत है और इसमें विदेश मंत्रालय के तहत नियामक निरीक्षण शामिल होना चाहिए। आंकड़ों की कमी 
इस बात की पषु्टि करती है कि सरंचना परियोजनाओं से मिली सकारात्मकता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध 
है। सहायक साहित्य और वास्तविक प्रमाण कई उदाहरणों की ओर इशारा करते है, लेकिन ये सयंकु्त राष्ट्र, जी 7, 
जी 20 और ब्रिक्स द्वारा बताये गए संरचना विकास के अनरुूप सरंचना परियोजनाओं की परू्ण लागत बताने के लिए 
पर्याप्त नहीं है। इस रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए अंतरराष्ट्रीय संकेतकों का उपयोग करने और एलओसी, बाइलेटरल 
जीआईए प्रोजेक्ट्स के लिए मास्टर सकेंतक विकसित करने के साथ-साथ सभंावित समावेशी उपाय किए जा सकत े
है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और विभिन्न सामाजिक ढांचे को एमओय ूऔर परियोजना प्रस्तावों में अंतर्निहित करने 
की आवश्यकता है और उन्हें सार्वजनिक करने की भी आवश्यकता है। यह देखा गया कि कई ईआईए जांच और संदर्भ 
के लिए मलू्यांकन उपलब्ध नही ंथे जिससे परियोजना और उसके प्रबंधकों द्वारा दी गई पर्यावरणीय संवेदनशीलता 
का पता लगाना मशु्किल हो गया। स्पष्ट रूप से, इन परियोजनाओं का विश ल्ेषण किए जाने की आवश्यकता है और 
लाभार्थी देशों द्वारा विकसित परियोजना प्रस्ताव में इसे सकेंतक के रूप में शामिल करने का एक तरीका हो सकता 
है। पारदर्शिता का भी अभाव है, और एक उदाहरण उपलब्ध था जहां परियोजना का संचालन किया गया था। कम 
बोली प्रक्रियाओं पर भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी जिसमें एक भारतीय फर्म शामिल थी। इससे दनुिया भर में अपनाई 
जाने वाली एक पारदर्शी, डिजिटल प्रणाली का उपयोग करके प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है जो परियोजना के 
डिजाइन, निर्माण से लेकर सचंालन और प्रबंधन तक सार्वजनिक पहंुच की अनमुति देगा। इसी तरह, यह महससू 
किया गया था कि कुछ निहित समहू जानबूझकर कार्य ठप करने के उपाय कर रहे थे जिससे द्विपक्षीय सबंधंों में 
बाधा उत्पन्न हुई। इन्हें मजबतू राजनयिक चनैलों के माध्यम से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है क्योंकि यह 
आक्रोश जनता की राय पर हावी है और भारत की सुरक्षा, वाणिज्यि और आर्थिक हितों को भारी नुकसान पहंुचात ेहै। 
इसी तरह, मआुवजे के उपायों को विकास सहयोग समझौतों के माध्यम से बनाया जाना चाहिए जो परियोजनाओं के 
खिलाफ स्थानीय आक्रोश को कम करेंगे । हालांकि शोध से आजीविका की हानि की पषु्टि नही ंहुई है, सरकार द्वारा 
सार्वजनिक रूप से सकारात्मक लाभ बतात ेहुए भारत के एलओसी, द्विपक्षीय निवेश आदि के माध्यम से सरंचना 
परियोजनाओं के लिए सभंावित प्रयास किए जा सकत ेहै। इस रिपोर्ट से सकारात्मक विकास देखा गया है - भारत 
स्वच्छ ऊर्जा सरंचना विकास में निवेश कर रहा है। लेकिन यह स्थानीय जवै विविधता और क्षेत्र की पारिस्थितिक 
को प्रभावित करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर एलायसं (आईएसए) और कोलिशन फॉर 
डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के तहत सहयोग को मजबतू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। 
अंत में, परियोजनाओं की सकारात्मक आलोचना करने के लिए दोनों देशों की सिविल सोसाइटी के लिए स्थान 
होना चाहिए। नीति निर्माण में सिविल सोसाइटी सगंठनों की अनपुस्थिति द्विपक्षीय प्रयासों का प्रतिकार कर सकती 
है। वशै्विक शासन मचंों में सरंचना नीतियों के विकास में पहले से ही सिविल सोसाइटी एक सक्रिय हितधारक है, 
द्विपक्षीय संलग्नता में भागीदारी भारत के विकास सहयोग कार्यक्रम में सहायक होगी। इन सबसे ऊपर, यह स्पष्ट 
है कि भारत के विकास सहयोग को भ-ूराजनीतिक क्षेत्र में अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए ग्लोबल साउथ 
देशों को सक्रिय रूप से स्थायी सरंचना का सहयोग करने की आवश्यकता है।
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About VANI
As a platform, it promotes voluntarism and creates space for voluntary action.  

As a network, it attempts to bring about a convergence of common sectoral issues  
and concerns for building a truly National agenda of voluntary action in the country.  

It also facilitates linkages of various efforts and initiatives of the voluntary sector.


